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 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 उत्तर  प्रदेश  में  दीक्षितों  में  बेरोजगारी

 *
 १००१.

 श्री  भक्त  ददन
 :

 कया  शिक्षा  मंत्री  २३  १९५५ को  पूछे  गये  तारांकित प्रश्न
 संख्या  १४२१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५५-५६ में  शिक्षित  बेरोजगारों  की  सहायता  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  कितनी
 थिक  सहायता  दी  शौर

 ऐसी  सहायता  के  कितने  शिक्षित  बेरोजगारों  को  रोजगार  दिया  गया
 ?

 दिक्षा  मंत्री  के  सभा-सचिव  एम०  :  २६,५०,४७२  रुपये  की  स्वीकृति

 दी  गई  है  ।

 3,9  Yo

 श्री  भक्त  दीवान
 :

 जहां  तक  मुझे  याद  यह  योजना  केवल  तीन  वर्ष  के  लिये  स्वीकार
 की  गई

 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  कया  अ्रगली  पंच  वर्षीय  योजना  में  भी  इस  को  स्थान  दिया  गया  है  कौर  क्या

 इसके  लिये  कोई  रकम  रक्खी  गई  है  ?

 एम०  एम०  दास
 :

 हां
 ।  PEYW-YY  के  दौरान  गें  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  लगभग

 ३,०००  अध्यापकों  को  नियुक्त  किया  गया  था  ।  जहां  तक  अनुदानों  का  सम्बन्ध  उत्तर  प्रदेश  सरकार
 को

 पिछले  तीन  वर्षों  में  जिस  रकम  की  स्वीकृति  दी  गई  वह  उस  पुरी  रकम  को  खर्च  नहीं

 कर  सकी है  ।  2843-4  के  वर्ष  में  इस  प्रयोजन  के  लिये  १४,९४५,०००  रुपयों  की  मंजूरी दी  गई  थी

 जिनमें  से  सरकार  केवल  2,92, Y00  रुपये  खर्च  कर  सकी  ।  PEYY-YY  में  RR,RS, ARV  रुपयों  की

 मंजूरी  दी  गई  थी  जिनमें  से  सरकार  केवल  २४,१६,८३५  रुपये  खर्चे  कर  सकी  |

 श्री भक्त  दीवान  :
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  चूंकि  यह  योजना  केवल  तीन  वर्ष  के  लिये  स्वीकार

 की  गई  यानी  ३१  2EXR  तो  क्या  झ्र गली  पंच  वर्षीय  योजना  में  कोई  रुपय  इस  के  लिये

 रक्खा  गया  है  भर  क्या  उसके  लिये  स्वीकृति  दी  जा  रही  है  ?

 मूल  भ्रंग्रेजी  में

 £192
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 एम०  एम०  दास  :  यह  एक  श्रापात-कार्यवाही  थी  अर  केवल  तीन  वर्षों  के  लिये  योजना  की

 स्वीकृति  दी  गई
 थी  ।

 परन्तु  यह  योजना  जारी  रहेगी  तीन  वर्ष  बाद  योजना  को  चलाने
 का

 संपूर्ण

 वित्तीय  उत्तरदायित्व राज्य  सरकारों  पर  होगा  ।

 श्रीमती  कमलेन्दुमति माह  :  इस  प्रयोजन के  लिये  जिस  रकम  की  मंजूरी  दी  गई  थी  सरकार

 उस  सारी  राशि  को  क्यों  खर्च  नहीं  कर  सकी  है  ?

 एम०  एस०  दास
 :  मेरे  विचार  में  यह  प्रदान  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  पूछना  लाभकारी

 होगा  |

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  क्या  संसदीय  सचिव  महोदय  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  जो  रकम

 शिक्षित  बेकारों  के  लिये  दी  गई  थी  उसमें  से  क्या  प्रशिक्षण  का  कार्य  भी  किया  गया  है  ?  यदि

 तो  किस-किस  विषय  में  यह  प्रशिक्षण  दिया  गया  है  ?

 एम०  एम०  दास
 :

 हम  ने  राज्य  सरकारों  से  इन  भर्ती  किये  जाने  वालों  को  कम  से  कम

 एक  महीने  से  डेढ़  महीने  तक  प्रशिक्षण
 देने

 की
 प्रार्थना

 थी  ।

 fal vo  एस०  थामस :  क्या  QeYE-Ne A BT Us में  इस  राज्य  को  wea  राज्यों  को  भी  ऐसी

 ही  बांट  देने  के  प्रश्न  का  निर्णय हो  चुका  है  शौर  यदि  तो  केवल  उत्तर  प्रदेश  ही  नहीं  बल्कि  सभी

 राज्यों  को  कुल  कितनी  रकम  दी  जायेगी
 ?

 एस०  एम०  दास
 :
 मैं  बता  चुका  हूं  कि  as  योजना  तीन  वर्ष  के  लिये  थी  जिसके  बाद

 केवल  राज्य  सरकारों  द्वारा  ही  योजना  को  जारी  रखा  जायेगा  |  हमने  प्रथम  वर्ष  में  कुल  खर्चे  की  OY

 द्वितीय वर्ष  में  ५०  प्रतिश्त कौर  तृतीय  वर्ष  में  २५  प्रतिश्त  रकम  दी  थी  ।  चतुर्थ  वर्ष  से  केवल

 राज्य  सरकारों  द्वारा  ही  प्रोर्जुब्ना  का  कार्य  जारी  रखा  जायेगा  ।  इस  योजना  के  सम्बन्ध  में  जहां  तक  मुझे

 पता  इस  सम्बन्ध  में  द्वितीय  योजना  में  कुछ  नहीं  है  ।

 श्री  कामत  :  विभिन्न  राज्यों  में  शिक्षित  बेरोजगारी  को  कम  करने  के  प्रयोजन  से  केन्द्र  द्वारा

 जो  छ  दिये  गये  हैं  क्या  वें  उन  राज्यों  में  शिक्षित  बेरोजगारों  की  संख्या  के  भ्रनुपात  से  दिये  गये  हैं  या

 किसी  ग्न्य  ware पर  ?

 एम०  एम०  दास :  मेरे  विचार  में  जिस  समय  प्रत्येक  राज्य  के  लिये  शभ्रध्यापकों को  संख्या

 की  बांट  की  गई  थी  उस  समय  इन  सब  बातों  पर  विचार  किया  गया  था  |

 श्री  कामत  :  किन  बातों पर  ?

 डी०  एन०  तिवारी  :  प्रत्येक  राज्य  को  जो  रकम  बंटित  की  गई  थी  क्या  वह  पुरी  खर्च

 कर  ली  गई  थी  कौर  तो  क्या  पूरी  रकम  खर्च  न  करने  का  कारण  दिक्षित  बेरोजगारों  की  कमी

 था  या  इसके  अन्य  कुछ  कारण  थे
 ?

 एम०  एवं  दास  :  राज्यों  को  इस  योजना  के  लिये  जिस  रकम  की  स्वीकृति  दी  गई  थी

 वें  उस  सारी  रकम  को  क्यों  खंच  नहीं  कर  सके  हैं  इसका  कारण  बताना  मेरे  लिये  कठिन  है  ।  परन्तु  ज़ो  एक

 कारण मुझे  ज्ञात  है  वह  यह  है  कि  हमारे  शिक्षित  बेरोजगार  गांवों  में  जाने  कौर  वहां  सेवा  करने  से

 हिचकिचाते थे  ।

 महोदय
 :

 श्री  कामत  ने  यह  रन  पुछा  था  कि  विभिन्न  राज्यों  को  किस  आधार  पर  ये

 अनुदान  दिये  जाते  हैं
 ।

 यह  अनुभव  किया  गया  था  कि  घ्चदाः झ  केवल  जन  संख्या  के  आधार  पर

 ही
 नहीं

 दिये  जाते  हैं
 ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  शिक्षा  मंत्री  लोक-सभा  पटल
 पर  इस

 सम्बन्ध  में

 मूल  wast में
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 पर्याप्त  जानकारी  रखेंगे  ताकि  सदस्यों को  यह  जानकारी  दी  जा  सके  कि  यह  बांट  किस  भ्राता  पर  की

 जाती  है  ।

 श्री  कामत  :  मुझे  aren  है
 कि

 वह  ऐसा  करेंगे
 ।

 sit  uno  एल०  द्विवेदी :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 जो

 धन  राशि  राज्य  सरकार ने  व्यय  नहीं

 की  है  क्या  वह  लैप्स  हो  जायेगी  या  वह  फिर
 से

 जायेगी
 ?

 कौर  क्या  इंस  विषय  में  कोई  लिखा-पढ़ी

 सरकार  कर  रही  है  कि  जिस  काम  के  लिये  वह  धन  राशि
 दी

 गई  उसी  के
 लिये  व्यय

 की
 जाये

 ?

 एम०  एम०  दास  :  योजना  में  तीन  वर्षों  के
 दौरान

 में
 ८  ०,०००  अध्यापकों  ८,०००

 विशेष  कार्यकर्ताश्रों को  रोजगार  देने  की  व्यवस्था  की  गई  १९५४-५५ के  प्रकट  तक  लगभग  4Y¥,000

 अध्यापकों  को  रोजगार  दिया  जा  चुका  है  शर  शेष  २५,०००  अ्रध्यापकों  को  ८०,०००  की
 कुल  संख्या

 पूरी  करने  के  लिये  विभिन्न  राज्यों  में  बांट  दिया  गया  था  ।

 भारतीय  प्रयास  सेवा  तथा  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  पदाधिकारी

 1*₹१००३.  पंडित  डी०  एन०  तिवारी  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तीय  प्रशासन  सेवा  तथा  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  जिन  पदाधिकारियों  को  इन  सेवाओं  में
 युद्ध  refers

 रिक्त  स्थानों  में  युद्ध-सेवा  उम्मीदवारों  के  रूप  में  भर्ती  किया  गया  था  उनकी संख्या क्या  है  ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  दातार  )  :
 भारतीय  प्रशासन  सेवा

 :  €७;  भारतीय  पुलिस

 सेवा  a

 पंडित  डी०  एन०  तिवारी :  युद्ध  से  लौटे  व्यक्तियों  के  लियें  जो  seer  निर्धारित  किया  गया

 था  क्या  वह  पूरा  हो  गया  था
 ?

 श्री  दातार  :  भ्यिश  आरक्षित  रखने  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  था  |  यह  वचन  दिया  गया  था

 कि  रिक्त  स्थानों  का  एक  विशिष्ट  अनुपात  युद्ध  सेवा  उम्मीदवारों के  लिये  आरक्षित  रखा  जायेगा  शौर

 वैसा  किया  गया  है  ।

 डी०  एन०  तिवारी
 :

 क्या  कुछ  व्यक्तियों  को  पदोन्नत  भी  किया  गया  है
 ?

 श्री  दातार
 :

 भारतीय  प्रशासन  सेवा  तथा  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  ऐसे  पदाधिकारी हैं  जिन्हें

 पदोन्नत किया  गया  है  |

 डी०  एन०  तिवारी  ब्या  इन  पदाधिकारियों  को  वही  सुविधायें  ate  वेतन  क्रम  मिलता  है

 जो  प्रतियोगिता  के  द्वारा  आने  वाले  व्यक्तियों  को  मिलता है
 ?

 श्री  दातार
 :

 हां  ।  उन्हें  भी  वही  लाभ  मिलते  हैं  परन्तु  युद्ध-सेवा  उम्मीदवारों  की

 अवधि  में  उनकी  युद्ध-सेवा  की  अवधि  भी  गिनी  जाती  है  ।

 ए०  एस०  सहगल  :
 क्या  यह  सच  है

 कि
 युद्ध-सेवा  भारतीय  प्रशसन  सेवा

 तथा  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  नियमित  उम्मीदवारों  अपनी  पिछली  युद्ध  सेवा  के  भ्र वक्त रण

 कर चुके
 हैं  ?

 श्री  दातार
 :

 यह  बात  नहीं  है  ।  जब  पिछली  युद्ध-सेवा को  गिना  गया  था  शौर

 वरिष्ठता  नियत  की  गई  थी  तो  कुछ  मामलों  में  हो  सकता  है
 वे

 वरिष्ठ  हो  गये  हों
 ।

 डा०
 राम  सुलग  fag

 :
 माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  ऐसे  पदों  पर  भर्ती  करते  समय  युद्ध-सेवा

 शौर  आपात-सेवा  पदाधिकारियों  को  पदोन्नत  किया  जाता  है
 ।  ऐसे  उम्

 सवार  जो  संघ  लोक-सेवा

 मूल  अंग्रेज  में
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 झ्रायोग
 की

 नियमित  परिणामों  या  तो  मौखिक  परीक्षा  में  या  बहुत  ही  कम  अंकों  की  कमी  के  कारण

 अ्रसफल रहे  हों  उन  उम्मीदवारों को  देने  के  लिये  सरकार  के  समक्ष  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 श्री  दातार  :  कया  में  माननीय  सदस्य  को  बता  दूं  कि  यह  एक  बहुत  ही  पुराना  मामला  है
 ?

 के  दौरान  में  कुछ  पदों  पर  नियुक्तियां  नहीं  हुई  थीं  कौर इन  पदों  पर  युद्ध-सेवा के  उम्मीदवारों को  नियुक्त

 किया  गया  है  |  उसक  बाद  उन्हें  किसी  प्रकार  की  विशिष्ट  वरीयता  देने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  इसे

 पहलें  ही  समाप्त  किया  जा  चका  है  जो  उम्मीदवार  ग्र सफल  रहे  थे  उनमें  से  किसी  को  किसी  रिक्त

 स्थान  पर  नियुक्त  करने  के  सम्बन्ध  में  बिल्कुल  कोई  सुझाव  नहीं  है  ।

 श्री  वीर स्वामी  :  इन  युद्ध-सेवा  उम्मीदवारों  में  से  जिन  व्यक्तियों  को  भारतीय  प्रशासन  सेवा

 कौर  भारतीय  पुलिस  सेवा  में  भर्ती  किया  गया  है  उनमें  अनुसूचित  जातियों  के  कितने  उम्मीदवार हैं  ?

 श्री  दातार  :  मेरे  पास  इस  समय  ७  नहीं  हैं  ।

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  कि  कुछ  पद  पदोन्नति  के  द्वारा  भरे  जाते  हैं  ।

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  पदों  को  पदोन्नति  के  द्वारा  भरने  के  विशेष  रूप  से  प्रांतीय  सैनिक

 सेवा  की  पदाली  में  से  भरने  के  क्या  कसौटी है  ?

 fait  दातार  :  में  माननीय  मंत्री  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वह  उन  नियमों को  देखें  जो  हमने

 सभा  पटल  पर  रखे  हैं  ।  इनके  च्  किसी  विशिष्ट  राज्य  के  लिये  २४  प्रतिश्त  रिक्त  स्थान  राज्य  सेवा

 पदाधिकारियों में  से  पदोन्नति  द्वारा  भरे  जाते  हैं  ।

 सम्पदा  द्ल्क च्छ

 1*१००६.  श्री  बंसल  :  क्या  वित्त  मंत्री  १५  १९५६  को  पूछे  गये  तारांकित  रन  संख्या

 ७११  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सम्पदा  शुल्क  पर  दुहरा  करारोपण  को  रोकने  के  लिये  ब्रिटेन  के  भ्र ति रिक्त  किन

 देशों  से  बातचीत  की  जा  रही  है  या  की  कौर

 क्या  उनके  साथ  तक  कोई  करार  या  प्रबन्ध  किये  जा  चुकें  हूं
 ?

 राजस्व  कौर  wae  व्यय  मंत्री  एम०  पी०  सरकार  ने  सम्पदा  शुल्क

 पर  दुहरे  करारोपण  को  रोकने  के  लिये  ब्रिटेन  के  अतिरिक्त  sea  किसी  देश  से  बातचीत  करने की  बात

 नहीं  सोची  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 श्री ਂ  एम०  एस०  गरुपादस्वामी  :  डिटेन  के  अतिरिक्त  अरन्य  देशों  से  बातचीत  न  करने  के  कारण

 कया

 श्री  एम०  ato  शाह  क्योंकि  उन  अन्य  देशों
 की

 सम्पत्तियां  बहुत  ही  कम  हें
 कौर

 उन्होंने  अभी

 इस  सम्बन्ध  में  हम  से  कुछ  नहीं  कहा  है  |

 एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी
 :  भारत में  अरन्य य  देशों  की  सम्पत्ति  की  कुल  कीमत  कितनी  है  | ?

 श्री  एम०  सी०  दाह  :  मेरे  पास  वे  आंकड़े  नहीं  हें
 ।

 परन्तु  जहां  तक  मुझे  ज्ञात  है  इन  सम्पदा ओं

 की  कीमत  बहुत  ही  कम  है  ।

 wait  में
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 १०0७.  श्री  कृष्णाचार्य  जोशी  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  झ्र पंगों  को  काम  दिलाने  में  सहायता  करने  के  सम्बन्ध  में  केंन्द्रीय  शिक्षा

 मंत्रणा  बोर्ड  के  निर्णय  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  काम  दिलाऊ  दफ्तर
 स्थापित  किये

 गये  हैं  ;  ौर

 यदि  तो  जब  तक  कितने  व्यक्ति  नौकरियां  प्राप्त  कर  चुके  हैं  ।

 दिक्षा  मंत्री  के  सभा-सचिव  एस०  एम०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 में  इतना  दौर  बता  दूं  कि  पिछली  जनवरी  में  केन्द्रीय  शिक्षा  मंत्रणा  ate  की  जो  बैठक  हुई  थी

 समें  want  के  लिये  एक  काम  दिलाऊ  दफ्तर  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  सिफारिश  की  गई  उस

 बैठक  की  कार्यवाही  को  प्रभी  रूप  नहीं  दिया  गया  है  |

 श्री  कृष्णाचार्य जोशी  :  क्या  यह  सच  है  कि  मद्रास  में  एक  काम  feats  दफ्तर  स्थापित  किया

 गया  है  कौर  यदि  तो  कितने  उम्मीदवारों  को  रोजगार  मिल  सका  है
 ?

 एस०  एम०  दास  :  केन्द्रीय  शिक्षा  मंत्रालय  नें  जलाई  QEYY  में  मद्रास  में  अन्ध  प्रौढ़ों

 के  लिये  एक  छोटे  काम  दिलाऊ  दफ्तर  की  स्थापना  की  थी  ।

 tat  कृष्णाचार्य जोशी  :  कितने  उम्मीदवारों  ने  वहां  पर  झपना  नाम  लिखवाया  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कहां
 ?

 Tal  कृष्णा चाय जोशी जोशी  :  मद्रास  में  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  भी  मूल  प्रश्न  में  क्यों  नहीं  सम्मिलित  ब  ?  जहां तक  आंकडों

 का  सम्बन्ध  उन्हें  झ्रतपूरकों  के  लिये  रखने  के  बजाय  yea  में  ही  शामिल  वि  जाना  चाहिये  था  ।

 कया  माननीय  सभा  सचिव  के  पास  उन  झ्रांकड़ों  का  ब्योरा  है
 ?

 एम०  एम०  दास  इस  काम  दिलाऊ  दफ्तर  के  द्वाराਂ  हमारे  देहरादून  केंद्र  के  ४३  त्रन्घ

 प्रौढ़  प्रशिक्षणा्धियों को  रोजगार  मिला

 श्री  एम०  एल०  त्रिवेदी  :  इन  हैंडीकैप्ड  के  लिये  क्या  अगली  पंच  वर्षीय  योजना  में

 कोई  प्रौढ़  भी  ज्यादा  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  यदि  तो  कितने  की
 ?

 एम०  एम०  अ्रगली  पंच  वर्षीय  योजना  में  लाग  किये  जाने  के  लिये  शिक्षा  मंत्रालय  में

 एक  विस्तृत  योजना  care  की  गई  है  परन्तु  इस  सम्बन्ध  में  a  अन्तिम  अनुमोदन  प्राप्त  करना

 बाकी है  ।

 geste  कृषि-ऋणी सहायता  विधेयक

 1१०११.  श्री  टी०
 बी०

 विट्ठल  राव  :  क्या  गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 वर्ष  Fay  में  पारित किये

 गये  हैदराबाद  कृषि  ऋणी  सहायता  विधेयक  पर  राष्ट्रपति  की  wTae =)  प्राप्त

 करने
 में  विलम्ब के  क्या  कारण हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  हैदराबाद  कृषि  ऋणी  सहायता  विधेयक  भारत

 सरकार  राष्ट्रपति  की  भ्रामरी  प्राप्त  करने  के  लिये  ८  aus  को  भेजा  गया  था  ।  उसके

 कुछ  उपबन्धों  को  आपत्तिजनक समझा  गया  कौर  भारत  सरकार  ने  आपत्तिजनक बातों  की

 सूचना  राज्य  सरकार  को  १६  १९४५४  को  दे  दी  थी  ।  उक्त  आपत्तियों  पर  राज्य  सरकार  का
 नााणणणणथणणणणणण

 मल  अंग्रेजी  में



 &  ७६  ३१  ATH,  FEXR

 उत्तर  ३  PENS  को  प्राप्त  |  इस  मामले  की  आगे  ate  जांच  की  गई  कौर  विधेयक  को

 fase 1५ ९1 राष्ट्रपति के  इस  के  साथ  लौटाया जा  रहा  है  कि  सम्बद्ध  उपबन्धों  पर  राज्य  सरकार

 विचार करे  ।

 छात्र-वृत्तियां

 1*१०१२. श्री  एस०  सी०  सामन्त  :
 क्या  दिक्षा  मंत्री  २८  १९४५५  को  पूछे गये

 कित  प्रशन  संख्या  २४७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सभी  समुदायों  के  गरीब  विद्यार्थियों  को  सहायता  तथा  छात्रवृत्ति देने  की  योजना

 को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया

 यदि  तो  छात्र-वृत्तियां  मंजूर  करने  की  प्रक्रिया  क्या  है  ;  कौर

 इस  वर्ष  दी  जाने  वाली  छात्रवृत्तियों  की  संख्या  राशि  कितनी  है  ?

 दिक्षा  मंत्री  के  सभा-सचिव  एम०  एस०  :  नहू  जना  aa

 धीन है

 कौर  seat  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 श्री  एस०  सी०  सामन्त
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  मांग  संख्या  १४  में  इस  छात्र-वृत्ति के  लिये

 भी  कुछ  राशि  निश्चित  की  गई  है  ?

 एम०  एम०  दास
 :  माननीय सदस्य  को  बजट  सम्बन्धी  पत्रों  को  देखना  चाहिये  |

 श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  प्रतिवेदन  से  मुझे  ज्ञात  हुमा  है  कि  मांग  संख्या  १९  में  सामान्य

 थियों  की  छात्रवृत्ति  के  लिये  कुछ  राशि  निश्चित  की  गई  है  क्या  यह  वह  राशि  नहीं  है
 ?

 एम०  एम०  दास
 :

 में  इस  प्रशन  का  उत्तर  देने  के  बजट  सम्बन्धी  पत्रों  को  देखना

 चाहूंगा
 |

 सेठ  गोविन्द  दास
 :

 यह  जो  छात्र-वृत्तियों  की  योजना  बनाई  जा  रही  इस  योजना  में  क्या  इस

 बात  पर  विचार  किया  जा  रद्दा है  कि  जिन  प्रदेशों  की  मातृभाषा हिन्दी  नहीं  वहां  के  लोगों  को  हिन्दी

 पढ़ने  के  लिये  भी  कुछ  छात्रवृत्तियां  दी  जायें ?

 एम०  एम०  दास
 :

 यह  गरीब  योग्य  विद्यार्थियों
 को  दी  जाने  के  लिये  हैं  ।

 सेठ  गोविन्द दास  :  क्या  जहां  तक  मेरिट  का  सम्बन्ध  वहां  तक
 भी

 कया  इस

 सम्बन्ध  में  कोई  प्रयत्न  नहीं  किया  जा  रहा  हैं

 अध्यक्ष महोदय  :  मेंने  पंडित  डी०  एन०  तिवारी  को  पुकारा  था
 ।

 माननीय  सदस्य  प्रत्येक

 wet में  हिन्दी  के  सम्बन्ध  में  पूछते हैं  ।

 डी०  एन०  तिवारी  :  यह  प्रश्न  सरकार  के  समक्ष  कब  से  निलम्बित  है  सरकार

 इस  पर  विचार  करने  में  कितना  समय  भ्र ौर  लेगी
 ?

 डा०  एम०  एम०  दास
 :

 माननीय  सदस्य  को  यह  जानना  चाहिये  कि  इन  योजनाओं को

 दिक्षा  मंत्रालय  ही  बीके  तैयार  नहीं  करता  है  ।  हमने  योजनायें  तैयार  की  हैं  प्रौढ़  योजना  आयोग  इनको

 अस्थायी रूप  से  fade  पंच  वर्षीय  योजना  में  शामिल करने  को  सहमत  हो  गया है  ।  यदि  यह  योजना

 प्रेत  में  स्वीकृत  हो  जाय  तो  १९४५६-५७  से  उसे  क्रियान्वित  करने  का  प्रयत्न  किया  जायेगा ।  इसलिये

 गई  योजना  sat  तथा  अन्य

 ऊंची  संस्थाओं

 पर  निरभर  करता
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 सेनिक  प्राधिकारियों को  सेना  द्वारा  सहायता

 1*  १०१३.  श्री  कामत  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जनवरी are  फरवरी  at 6:  के  दौरान  में  किन-किन  नगरों  कौर  शहरों  में

 को  सैनिक  प्राधिकारियों  की  सहायता  के  लिये  तैयार  रहने  को  कहा  गया

 सेना  को  बुलाने  के  कारण  क्या  थे

 क्या  सेना  ने  कहीं  कार्य  किया

 यदि  तो  ऐसे  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  ;  त्र

 उनसे  किस  प्रकार  का  कार्य  लिया  गया  कौर  यदि  कोई  व्यक्ति  हताहत  तो

 कितने  ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  दातार )  से  जानकारी देने  वाला  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [|  देखिये  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या

 श्री  कामत  :  क्या  कुछ  ऐसी  वस्तु रूप  शर्तें  जिनसे  अ्रसैनिक  प्राधिकारियों  की  किसी  विशेष

 स्थिति  से  सामना  करने  की  क्षमता  ज्ञात  हो  सकती है  कौर  क्या  इन  वस्तु रूप  की

 विध्वंसात्मक  तथा  झ्राकस्मिक  स्थितियों  के  सम्बन्ध  में  पदक-पाक  रूप  से  विनियमों  तथा

 पुस्तिकाओं  में  अच्छी  तरह  व्याख्या  की  गई  है
 ?

 श्री  दातार  :  क्षमता  तथा  क्षमता  के  पर  विचार  करने  की  कोई  श्रावस्यकता  नहीं  है  ।

 जब  कभी  राज्य  सरकारें  सावधानी  बेचने  के  विचार  से  इसकी  मांग  करती  तो  कुछ  सेना  तैयार  रखी
 जाती  है  ।  हम  केवल  इतना  ही  करते  हैं  ।

 श्री  कामत :  क्या  झ्र सैनिक बल  की  सहायता  के  लिये  सेना  चलाने के  लिये  वहीं  नियम  अथवा

 विनियम लाग  होते  हैं  जो  कि  भ्रंग्रेजी  राज्य  के  समय  लाग  होते  थे  अथवा  उनमें  परिवर्तन  अथवा  संशोधन

 कर  दिया  गया  है
 ?

 शी  दातार  :  मुझे  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देने  के  लिये  पूर्व  सुचना  की  झ्रावश्यकता  होगी  ।

 श्रिध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  वे  सब  दंड  प्रक्रिया  संहिता  में  उल्लिखित  हैं  |

 श्री  कामत  :  कया  अ्रसैनिक बल  की  सहायता  के  लिये  सैनिक  भेजने  का  निर्णय  गह  मंत्रालय  तथा

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  बीच  परामर्श  वार्ता  के  पश्चात  केन्द्रीय  स्तर  पर  ही  किया  जाता है  azar

 निम्न स्तर  पर  प्रादेशिक  कमान  कौर  राज्य  स्तर  पर  भी  कर  लिया  जाता  है  ।

 श्री  दातार  :  सारी  बातों  को  ध्यान  में  रख  कर  यथोचित  स्तर  पर  किया  जाता  है  ।

 श्री  कामत  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  केन्द्रीय  स्तर  पर  होता  है  अथवा  निचले  स्तर  पर  ।

 श्रिया  महोदय  :  जैसा  अवसर  होता  है  ।  छोटी  श्राक्समिकता  भी  हो  सकती  है  wie  बड़ी

 अआक्समिकता  भी  हो  सकती  है  ।  इस  लिये  विभिन्न  स्तर  हो  सकते हैं  ।

 श्री  कामत  :  औचित्य  set  सेना  एक  केंद्रीय  विषय  है  इसलिये  इसे  राज्य  gear  निचले

 स्तर  पर  कैसे  लिया  जा  सकता  है  ।

 शी  दातार :  माननीय  सदस्य  केंद्रीय  सरकार
 के  उन  स्तरों  को

 जानना  चाहते  थे  जहां  से  निर्णय

 किया  जाता  है  ।  हमें  राज्य  सरकार
 के

 स्तरों  से  कोई  मतलब  नहीं
 है  ।'

 न
 मिल  अंग्रेजी  म
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 श्री  कामत
 :  श्रीमान  ।  वह  प्रश्न  को  नहीं  समझे  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  था

 कि
 सैनिक  बलों

 को  सैनिक  सहायता  भेजने  का  निर्णय  केन्द्रीय  सरकार  के  स्तर  पर  किया  गया  भरवा  प्रादेशिक

 कमान  अथवा  किसी  प्राय  स्तर  पर  ।

 प्रतिरक्षा संगठन  मंत्री
 :  समुद्र स्तर  पर  I

 श्री  कामत
 :

 मैं  दूसरा  पुछना  चाहता  हूं  क्योंकि यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मामला है  ।

 सभा  पटल  में  रखे  गये  विवरण  से  ज्ञात  होता  है  कि  wafers  बलों  की  सहायता  के  लिये  सैनिकों  को

 उड़ीसा  पंजाब  में  बुलाया  गया  |  झ्रासाम  में  इन्हें  तथाकथित  नागा  राष्ट्रीय  परिषद्  के  सशस्त्र

 गिरोहों  की  हिसात्मक  तथा  विध्वंसात्मक  कार्यवाहियों  का  सामना  करने  के  लिये  बुलाया  गया  ।

 उड़ीसा  भ्रौर  पंजाब  में  राज्य  पुनर्गठन  की  कार्यवाही  के  सम्बन्ध  में  बुलाया  गया  था  |  क्या  इन  प्रत्येक

 मामलों में  स्थानीय  सम्बद्ध राज्य  ने  केंद्रीय सरकार  को  सूचना
 भेजी

 थी

 क्या  इन  सब  मामलों  में  यह  बताया  गया  था  कि  शांति  तथा  व्यवस्था  को  कायम  रखने  के  लिये

 कितनी  बार  पुलिस  को  गोली  चलानी  पड़ी  तथा  सैनिक  बलों  की  सहायता  के  लिये  सैनिक  सहायता

 जाने  के  पूर्व  पुलिस  की  गोली  से  कितने  व्यक्ति  मारे  गये
 ?

 श्री  दातार
 :

 उक्त  सब  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  बता  दूं  कि  सेना  बुलाई  नहीं

 अपितु  तैयार  रखी  गई
 |

 श्रिया  महोदय  :  मुख्य  प्रशन  के  पहिले  भाग  में  केवल  उन  नगरों  शहरों  के  नाम

 पूछे  गये  हैं  जहां  कि  सेना  से  तैयार  रहने को  कहा  गया  |

 श्री  कामत  :  कितने  मामलों  में  पुलिस  ने  गोली  चलाई  सेना  को  शिवसैनिक  प्राधिकारियों

 को  सहायता  के  लिये  बुलाने  के  पूर्व  कितने  व्यक्ति  मरे  ?

 शिया  महोदय
 :

 यह  इस  से  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  कामत
 :

 श्रीमान  यह  कैसे  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 tora  महोदय
 :

 यह  मेरा मत  है  ।

 fat  कामत
 :

 आपका  मत  बहुत  सही  नहीं  है  ।

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  बाद  में  कुछ  वन्य  प्रश्न  पूछ  कर  बातों  का  स्पष्टीकरण  करवायें  ।

 यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  मैंने  गलत  कहा  है  ।

 युवक-शिविर

 *
 9०१४५.  श्री  भ्रमर  सिह  डामर

 :
 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 PeXy  की  गर्मी  की  में
 सामुदायिक  विकास  परियोजना  कौर  राष्ट्रीय  विस्तार

 सेवा-क्षेत्रों  में  स्वेच्छा  से  सेवा  करने  के  लिये  देश  में  कितने  युवक-छिविरं  संगठित  किये  ak

 इस  कार्यक्रम  में  कितने  विद्यार्थियों  ने  भाग  लिया  ?

 दिक्षा  मंत्री  के  सभा-सचिव  एम०  एम०  तथा  यह  जानकारी

 उपलब्ध  नहीं  है  ।  यह  इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  तैयार  होने  पर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 अनुसूचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  लिये  कल्याण-योजनापयें

 1*१०१७.  श्री  सिद्धनंजप्पा  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में

 अनुसूचित  अनुसूचित  श्रादिम  जातियों  तथा  पिछड़े  वर्गों
 के

 कल्याण  के  अनुपूरक  योजना
 यें

 ह
 ————

 मूल  ast  में
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 यदि  तो  कया  की  सरकार  ने  कोई  योजना  प्रस्तुत  की

 योजनाओं  का  झ्र नुमा नित व्यय  कया  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय में  मंत्री  :
 राज्य  योजनाओं  में  शामिल  की  गई  योजनाओं

 के  अलावा  राज्य  सरकारों  से  कुछ  अ्रतिरिक्त  योजनायें  भी  मांगी  गई  हैं  ate  वे  विचाराधीन हैं  ।

 हां  ।

 foxy  लाख  रुपये  |

 सिद्धनंजप्पा
 :

 क्या  मैसुर  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  योजना  पर  विचार  किया  गया  है  कौर वह

 क्रियान्विति  के  लिये  कब  तक  स्वीकृत  हो  जायेगी  ?

 श्री  दातार  :  वह  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजी  जाने  वाली  है  ।  अभी  इस  योजना  के  प्राप्त  होने  में

 कुछ  समय  लगेगा  इस  योजना  के  मंजूर  होने  में  ५  समय  लगेगा  ।

 श्री  सिद्धनंजप्पा  :  अनुपूरक  योजनाओं  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 श्री  दातार
 :

 मुख्य  बातों  का  उल्लेख  कुछ  सीमा  तक  पंच  वर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में  किया  गया

 है  ।  जहां  तक  अनुसूचित  जातियों  का  सम्बन्ध  उनमें  सफाई  की  स्थिति  तथा  गृह  उद्योग  में

 खाद  इत्यादि  के  संभरण  शादी  की  व्यवस्था  है  ।

 श्री  बालकृष्णन  :
 कया  मद्रास  सरकार नें  कोई  योजना  की  है

 ?

 श्री  दातार
 :

 मूल  प्रदान  में  सामान्य  जानकारी  मांगी  गई  है
 ।

 विशेष  राज्यों  से  सम्बन्धित  प्रश्नों
 के  मैं  इस  समय  नहीं  दे  सकता  |

 श्री  श्रच्युतन  :
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  मैसूर  राज्य  के  अलावा प्राय  राज्यों ने  भी  कोई  योजनायें

 प्रस्तुत की  हैं  ?

 दातार  :  हमने  ३२  करोड़  रुपये  ऐसी  योजनाओं के  लिये  रखे  हैं  जिनके
 लियें

 केन्द्रीय  सरकार
 उत्तरदायी  होगी  लेकिन

 जिन्हें
 राज्य  सरकारें  क्रियान्वित  करेंगी  ।

 छोट  पैमाने  पर  बचत

 क  202. Mt TA sa श्री  राम  दास  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  नगरों  तथा  गांवों  की

 जनता की  छोटे  पैमाने  पर  बचत  का  आन्दोलन  चलाने  के  लिये  कौन  सी  योजना  अथवा  योजनायें  तैयार

 की

 प्रत्येक  योजना  के  भ्रन्तर्गत  कितनी  राशि  एकत्र  की  जायेगी  ?

 श्र  प्रतिरक्षा व्यय  मंत्री  अरुण  चन्द्र
 :  जैसा  कि  में  २८

 १९५६  को  भ्र तारांकित प्रशन  संख्या  १४१ के  भाग  के  उत्तर  में  कह  चुका  हूं  बचत  भ्रान्दोलन  को

 बढ़ावा  देने  के  प्रश्न  पर  बराबर  ध्यान  दिया  जाता  रहता  &  |  जिन  योजनाओं  पर  विचार  किया  जा  रहा  है

 अथवा  जो  योजनायें  क्रियान्वित  की  जा  रही  उनमें  बचत  मंडलों  कौर  परामदंदात्री  समितियों  का

 एजेन्सी  प्रणाली  का  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  तक  अधिक  व्यापक  इनामी

 टिकटों
 कल्पना

 शादी
 की  नई  योजनायें  लागू  कौर  जनता  का  इत्यादि  शामिल  हैं  ।

 विभिन्न  योजनायें के  अधीन  प्राप्त  होने  वाली  राशि  का  पृथक  अनुमान  लगाना  सम्भव

 नहीं  है

 |

 मूल  अंग्रेज ी  में
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 शी राम  दास  :  क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  प्राथमिक  के  अ्रध्यापकों  का  उपयोग  इस

 योजना  के  एजेंटों  के  रूप  में  किया  जायेगा  ?

 श्री  अ्ररुण  चन्द्र  गुह  हमने  यह  योजना  अर्थात  प्राथमिक  पाठशालाओं  के  अध्यापकों  को  ग्रामीण

 क्षेत्रों  के  लिये  प्राधिकृत  एजेन्ट  नियुक्त  करने  की  अन्तिम  रूप  से  तैयार  कर  ली  है  ।  लेकिन  मेरे

 विचार  से  यह  योजना  कभी  क्रियान्वित  नहों  हुई  है  ।  में  ore  करता  हूं  कि  यह  जल्दी  ही  क्रियान्वित हो

 जा  ये  गी  l

 श्री  सी०  डी०  पांडे
 :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  इन  प्रति  बचतों  में  जाने  वाला

 समय-समय  पर  दिये  जाने  वाले  राज्य  ऋणों  पर  दिये  जाने  वाले  व्याज  सें  बहुत कम  कौर  इसी

 कालरा  प्रति  बचत  से  जो  राशि  प्राप्त  हुई  है  वह  बहुत  कम  है  ।

 अरुण  चन्द्र  गुह
 :

 मेरे  विचार  से  उनका  निष्कर्ष  ठीक  नहीं  है  ।  इस  वित्तीय  वर्ष  में  हम  ६५

 करोड़  रुपये  एकत्र  करने  की  आशा  करते  हैं  मेरे  विचार  से  व्याज  की  दर  प्राय  ऋणों  की  तुलना  में

 ठीक है  ।  कुछ  मामलों  में  ब्याज की  संचयी  दर  ४-१/२  प्रतिशत  अथवा  ४-१/६  प्रतिशत  होनी

 और  वह  भी  शरमाये-कर  से  मुक्त  जब  कि  राज्य  अथवा  केन्द्रीय  सरकार के  ऋण  आयकर  से  मुक्त

 नहीं हैं  ।

 हो qo  एस०  त्रिवेदी  :  क्या यह  योजना  जो  कि  राष्ट्रीय  बचत  योजना  के  प्रति  प्रगतिवादी

 दृष्टिकोण  रखने  के  लिये  बनाई  गई
 में  किन्ही  विशेष दलों  के  व्यक्ति  एजेन्ट  नियुक्त  नहीं  हो

 सकते
 हैं

 ?

 श्री  अरुण  चन्द्र  गुह  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  ।  नियुवित  दलों  के  आधार  पर  नहीं
 की

 जाती
 ।

 श्री  एन०  ato  चौधरी :  पंचायतों  मौर  संघ  बोर्डों  से  ग्राम्य  क्षेत्रों  में  इस  अल्प  बचत  योजना

 के  सम्बन्ध  में  किस  प्रकार  की  सहायता  की  भ्राता  की  जाती  है  ?

 श्री  wen  चन्द्र गुह
 :  पंचायतें  तथा  संघ  बोर्ड  विशेष  कर  परिश्रमी  बंगाल  में  बहुत  कम  जमानत

 पर  प्राधिकृत  झ्र भि कर्ता  नियुक्त  कर  सकते  हैं  कौर  फिर  वे  धन  इकट्ठा  कर  सकते  हूं
 ।  वह  योजना  गत  दो

 वर्षों  से  पश्चिमी  बंगाल  में  चल  रही  है  ।

 श्रीमती  कमलेन्दुमति  श्ञाह
 :

 कया  में  जान  सकती  हूं
 कि

 इस  सिलसिले में
 स्त्रियों

 की
 सेवायें

 भी  ली  जायेंगी ?

 श्री  अरुण  चन्द्र  गुह :  मैं  इस  eq  को  ठीक-ठीक  समझ  नहीं  सका  हूं
 ।

 महोदय  :  क्या  इस  सम्बन्ध  में  स्त्रियों  की
 भी  सहायता ले  रहे  हैं  ?

 श्री  अरुण चन्द्र  गुह  :  स्त्री-ग्रान्दोलन के  लिये एक  egy  मंत्रणा बो  है  ।

 महोदय  :
 अलग

 ?

 श्री  अरुण  चन्द्र  गह  :
 हां  ।

 श्री Vo  एम०  थामस  :  क्या  सरकार  के  पास  देश  के  हजारों  डाकखानों  का  नाप  बचत  योजना

 को  गति  देनें  की  दृष्टि  से  उपयोग  करने  की  कोई  योजना
 है  ?

 श्री  अरुण  चन्द्र  गुह
 :  यह  धन  डाकखानों  में  ही  जमा  कराया  जाता  है  ।  इसमें  से

 भ्रघिकांश धन  डाकखानों  में  ही  जमा  कराया  जाता  है  ।  यह  योजना  डाकखानों  के  सहयोग  से  ही  चलायी

 जा  रही  है  ।
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 1*  १०१९४.  सरदार  इकबाल  सिंह
 :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  ६  १९५५  को  पूछे  गये

 तारांकित रन  संख्या  ५७६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  सेनाओं  में  सेल्फ-लोडिंग  राइफलें  चालू  करने  के  प्रदान  पर  अभी  तक

 कोई  भ्रान्ति निर्णय  किया  रोक

 यदि  तो  उसके  बारे  में  क्या  fore  किया  गया  है  ?

 प्रतिरक्षा संगठन  मंत्री  :
 शर

 सेनाओं  में  सेल्फ-लोडिंग राइफलें

 चालू  करने  की  प्रस्थापना at  विचाराधीन है  ।

 इकबाल  सिह  :  यह  कहां  तक  विचाराधीन  है  प्रौढ़  सरकार  इसके  बारे  में

 अन्तिम  निर्णय  करने  में  कितना  समय  लगायेगी  ?

 श्री  त्यागी
 :

 स्वयं  भरी  जाने  वाली  राइफलों  को  तुरन्त  ही  चालू  कर  देने  की  हमारी  कोई  इच्छा

 नहीं  क्योंकि  सरकार  के  पास  उन  राइफलों  के  वहुत  बड़े  स्टोर  हैं  जो  कि  इस  समय  प्रयोग  में
 लाई

 जा

 रही  हैं  ।  यदि  यह  स्वयं  भरी  जाने  वाली  राइफलें  तुरन्त  ही  चालू  कर  दी  गयीं तो  वह  सारा  का  सारा

 स्टाक  यह  हो  कौर  हम  नहीं  चाहते  कि  वह  easy  में  जायें  ।

 इकबाल  सिंह  क्या  भारतीय  सेना  के  वैज्ञानिक  सलाहकार  द्वारा  इस  स्वयं  भरी  जाने

 वाली  राइफल  का  कोई  प्रयोग  किया  गया  प्रौढ़  यदि  तो  इस  प्रयोग  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं
 ?

 श्री  त्यागी
 :

 इस  प्रकार  की  कुछ  एक  राइफलें  विदेशों  से  यहां  पर  लायी  गयी  हूं  कौर  उनके  बारे

 में  प्रयोग  किये  जा  रहे  हैं  ।

 इकबाल  क्या  सरकार  को  इस  बात  का  ज्ञान  है  कि  इन  स्वचालित  राइफलों

 को  चालू  किये  बिना  भारतीय  सेना  की  प्रहार  शक्ति  अरन्य  देशों  की  सेनाओं  की  तुलना  में  बहुत  कम  है
 ?

 श्री  त्यागी  :  में  ऐसा  नहीं  समझता  |

 श्री  फीरोज़  गांधी  :  स्वयं  भरी  जानें  वाली  राइफल  तथा  मैगज़ीन  वाली  राइफल  में  क्या  अन्तर

 होता
 है  ?

 शबी  त्यागी
 :

 मुझे  दुःख  है  कि  इस  समय  इसकी  प्रविधि  समझाना  संभव  नहीं  है  ।

 श्री  दयानंद सहाय  :  क्या  सरकार  ने  इस  बात  पर  विचार  किया  है  कि  इस  सम्बन्ध में

 सार्वजनिक  रुप  से  जानकारी  देना  कि  वह  कौन-कौन  से  शस्त्र  प्रयुक्त  कर  रही  कौन-कौन  से  नहीं  कर

 रही  ्  उसके  स्टाक  में  कौन-कौन  से  शस्त्र  उचित  हैं  ?

 श्री  में  नहीं  समझता  कि  इस  प्रकार  की  जानकारी  देने  में  कोई  हानि  है  ।  जिसे  प्रकार

 की  राइफलें  हम  प्रयोग  कर  रहे  हैं  उनके  बारे  में  लगभग  सभी  जानते  हैं  ।

 श्री qo  पी०  पटनायक  क्या  सरकार  ने  इस  बात  की  कौर  ध्यान  दिया  है  कि  पाकिस्तान

 ब्राउनिंग
 राइफलें  प्रयुक्त  कर  रहा  है  जब  कि  हम  "203  की  राइफलों  का  प्रयोग  कर  रहे  हैं  जो  कि

 बहुत  कम  प्रभावकारी हैं  ?

 त्यागी
 :

 मुझे  दुःख  है  कि  मेरे  पास  इस  प्रकार  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  पाकिस्तान

 कौन  सी  राइफलें  प्रयुक्त  कर  रहा  है  ।  यह  जानकारी  मंत्रालय  के  पास  होगी  ।  मेरे  पास  इस  समय  कोई

 जानकारी  नहीं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  qo  सी०  पटनायक  :  हमारी  सरकार  ने  ५  बोरिंग  की  राइफलें  बनाने  में  कितनी  प्रगति

 की  है
 ?

 श्री  त्यागी  :  बहुत  ज्यादा  ।

 सरदार  इकबाल  सिह  कया  यह  सच  है  कि  सभी  उन्नत  देशों  ने  जैसे  जापान

 शर  पाकिस्तान  ने  भो  अपनों  सेनाओं में  स्वचालित  राइफलों  का  प्रयोग  आरम्भ कर  दिया  भ्रौर  यदि

 तो  क्या  भारत  सरकार  ने  इसके  बारे  में  निर्णय  करने  से  पुर्व  उसका  कोई  निर्णय  किया  है
 ?

 श्री  त्यांगी  :  कंवल  राइफलें  ही  प्रयुक्त  नहीं  को  कई  ग्रन्थ  छोटे-छोटे  शस्त्र  भी  -  प्रयुक्त

 किये  जाते  &  ।  इसलिये  स्वयं  भरो  जाने  वालो  राइफलों  को  चालू  करने  की  कोई  तुरन्त  भ्रावश्यकता  में

 नहीं  समझता

 भत्ते  के  लिये  अगरा  नगर  का  उच्चतर  श्रेणी  में  रखा  जाना

 1*१०२०. श्री  गिडवानी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल  में  भत्ते  के  प्रयोजनों  के  लिये  श्रागरा नगर  को  उच्चतर  ग्र्थात ख ् ख

 श्रेणी  में  रखने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  है  ;  ax

 यदि  तो  इसके  बारे  में  कया  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 कौर  सैनिक  व्यय  मंत्री  एस०  सी०  श्रीमान्  ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  गिडवानी  :  कया  सरकार  का  ध्यान  QH-R-¥  को  आफ  इण्डिया  में  प्रकाशित

 इस  समाचार  की  प्रोर  गया  है  कि  आगरा  में  केन्द्रीय  सरकार  के  १०,०००  कर्मचारियों  ने  भ्रागरे  को

 उच्चतर  श्रेणी  में  रखने  की  मांग  करते  हुए  एक  प्रदर्शन  किया  था  ?

 श्री  हू  सी ०  शाह  मुझे  इस  बारे  में  कोई  तान  नहीं  है
 ।

 श्री  गिडवानी  :  क्या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  पूछताछ  करेगी  कि  क्या  वहां  पर  इस  प्रकार  का

 कोई  प्रदर्शन  किया  गया  था  ate  यदि  किया  गया  था  तो  उन  कर्मचारियों  की  मांग  क्या  थी  ?

 श्री  एम०  सी ०  में  नहों  समझता  कि  हमें  सामाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  होने  वाले  प्रत्येक

 समाचार  के  बारे  में  पूछताछ  करनी  चाहिये  ।  यदि  कोई  अभ्यावेदन  भेजना  है  तो  वह  भारत  सरकार

 को  भेजना  चाहिये  ।  भारत  सरकार  उस  पर  विचार  करेगी  |

 श्री  गिडवानी
 :

 क्या  में  यह  समझूं  कि  भारत  सरकार  को  कोई  अभ्यावेदन प्राप्त  नहीं  है  ?

 श्रिया  महोदय  :  अ्रन्यथा वहू बता देते वह  बता  देते  ।

 सिटी  ato  चिट्कुला  राव  :  क्या  भ्रामरी  आगरा  Hee  और  उपक्षेत्रों
 की

 जन  संख्या  ५

 लाख  से  झ्र धिक  है  कौर  क्या  वे  नगर  जिनकी  जन  संख्या  ५  लाख  से  अधिक  होती  है  स्वयमेव  इस  श्रेणी  में

 झरा  जाते  हैं  ?

 श्री  एम०  पी०  १९५१ की  जनगणना  के  न  प्राग  की  जन  संख्या  ३  लाख  से  कुछ

 अधिक है  ।

 श्री  नम्बियार
 :

 क्या  सरकार  उन  नगरों  को  उच्चतर  श्रेणी  में  रखने  के  बारे  में  विचार  कर  रही

 है  जो  कि  | प  श्रेणी में  स्रात  हैं  परन्तु  जानकारी  न  होने  अथवा  किसी  कौर  कारण  से  द्र  तक  उस  श्रेणी  म

 नहीं  रखे  गये  हैं
 ?

 श्री  एम०  सी०
 सरकार  इस  प्रकार

 की
 किसी  भी  प्रस्थापना  पर  विचार  नहीं  कर  रही  है

 ।
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 बुद्ध  जयन्ती

 1*  १०२१.  डा०  रास  सुभग सिंह  :  क्या  शिक्षा  मंत्री
 ७  १९५५  को  पूछे  गये

 कित  प्रदान  संख्या  १५२५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  २५००वीं  बुद्ध  जयन्ती  मनाने  के  सम्बन्ध  में  बौद्ध  संग्रहालयो ंके  नवीकरण

 तथा  होस्टलों  इरादी  के  निर्माण  की  योजना  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  भ्रन्तिम  निर्णय  कर  लिया  है

 यदि  तो  किन  किन  स्थानों  पर  काम  प्रारम्भ  हो  चुका  है  ;

 (7)  उस  योजना  को  कार्यान्वित  करने  में  लगभग  कितनी  लागत  जायेगी
 ?

 दिक्षा  मंत्री  के  सभा-सचिव  एम०  एम०  :  हां  ।

 वे  स्थान  जहां  पर  कार्य  प्रारम्भ  हो  चुका  ये  बौद्ध  राजगीर

 संकिसा  तथा  सहेत  महेत
 |

 2,4R,00,000  रुपया  |

 राम  सुलग  सभा-सचिव  ने  जिन  स्थानों  का  नाम  लिया  है  उनमें  कौशांबी  का  नाम  नहीं

 कया  कौशांबी  को  एक  बौद्ध  केंद्र  माना  जाता  है  कौर  यदि  तो  क्या  वहां  पर  कोई  होस्टल  बनवाने

 अथवा  इलाहाबाद  से  कौशांबी  तक  जाने  वाली  सड़क  को  सुधारने  के  बारे  में  कोई  प्रस्थापना है  ?

 एम०  दास  :  इसमें  कौशांबी  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  |

 राम  सुभग  सिंह  :  यही  तो  मेरा  प्रश्न  है  ।

 एम०  एम०  दास  :  जहां तक  बुद्ध  जयन्ती का  सम्बन्ध  कौशांबी के  लिये  कोई  योजना

 नहीं  है  ।  शेष  प्रश्न  के  लिये  क्या  सरकार  इसे  एक  महत्वपूर्ण स्थान  मानती  मुझे  सूचना  की

 श्रावइ्यकता है  |

 एस०  सिंह :  कया  बुद्ध गया  भर  सारनाथ में  कोई  विशेष  होस्टल  अथवा  छप्पर

 बनायें  गये  हैं  ?
 क्या  ea  बौद्ध  केंद्रों  के  सम्बन्ध  में

 भी
 ब्योरा  बताया  जा  सकता  है  !

 एम०  एम०  दास :  इसके  बारे  में  तो  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  वे  बनाये  जा  चुके  हैं  या  नहीं  ।

 परन्तु  जहां  भी  आवश्यकता  है  वहां  होस्टल  अ्रतिथि  गृह  बनाने  की  व्यवस्था  की  गयी  है  |

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  महात्मा  बुद्ध  के  इस  २५वीं  शताब्दी  जयन्ती

 समारोह  में  सरकार  न  विदेशों  से  जाने  वाले  विभिन्न  लोगों  के  लिये  क्या  कोई  ऐसा  साहित्य  तैयार  किया

 है  जिसमें  महात्मा  बद्ध  की  उनके  विचारों श्र  शिक्षाओं  शादी पर  प्रकाश  डाला  गया  हो

 उनकी  दिशाओं  ax  आदर्शों  को  भारत  में  किस  तरह  से  कार्यरूप  में  परिणत  किया  जा  रहा  है
 ?

 एम०  एस०  दास  :  यद्यपि  यह  उत्पन्न  नहीं  होता  तथापि  मैं  समझता  हूं  कि  बुद्ध-धर्मे

 बुद्ध  भगवान  के  जीवन  शादी  से  सम्बन्ध  रखने  वाली  श्रनेकों  पुस्तकें  होंगी  ।

 महोदय  :  इसके  सम्बन्ध में  मेरा  यह  विचार  है  कि  क्योंकि  यह  एक  महत्वपूर्ण  मामल

 है  इसके  बारे  में  बार  बार  पूछे  जाते  इसलिये  यह  अधिक  sear  होगा  कि  इस  सम्बन्ध  में  कोई

 रिपोर्ट  प्रकाशित  कर  दी  जाये  अथवा  कुछ  जानकारी  सदस्यों  को  दे  दी  जाये  ताकि  उन्हें  सब  बातें  मालूम

 हो
 जायें

 ।
 sat  काल  में  इस  प्रकार  के  सुझाव  देना  उचित  नहीं  है

 ।
 इसके  लिये  माननीय  सदस्य  सम्बन्धित

 प्राधिकारियों को  लिखें  ।

 में
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 केन्द्रीय  गुप्तचर  प्रशिक्षण  सकल

 1*  RoR,  श्री  एच०  जी०  वैष्णव  :  क्या  गृह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  गुप्तचर  प्रशिक्षण  हैदराबाद  में  प्रतिवर्ष  कितने  प्रशिक्षणार्थियों  को  प्रशिक्षण

 दिये  जाने  की  wat  है  ;

 इस  संस्था  पर  प्रतिशत  लगभग  कितना  श्रावतंक  तथा  अ्रनावतंक  खर्चे  किया  जायेगा
 ?

 1  गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  €०  |

 आवर्तक--लगभग  2,905,000  रुपये  प्रति  वर्ष  |

 अ्नावतंक--लगभग  ८८,६००  रुपये  प्रति  ay  ।

 श्री  एच०  जी०  इस  संस्था में  केवल  कर्मचारी  ही  प्रवेश  पा  सकेंगे  भ्रमणा  प्राइवेट

 उम्मीदवारों  के  लिये  भी  कोई  प्रबन्ध  किया  गया  है  ?

 श्री  दातार
 :  ७

 वर्ष  के  प्रभुत्व पुलिस  इन्सपेक्टर  प्रशिक्षण  के  लिये  बुलाये  जा  सकते  हैं  ।

 fait  एच०  जी०  वैष्णव :  कया  भविष्य  में  प्राइवेट  उम्मीदवारों  को  भी  प्रविष्ट  करने  का  कोई

 प्रबन्ध  होगा  जो  इस  लाइन  में  चाहते  हैं  ?

 श्री  दातार  :  अवसर  आने  पर  इस  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 श्री  य० ५  एस०  त्रिवेदी  :  अपराधों  का  पता  लगाने  के  लिये  प्रशिक्षण  दिया  जायेगा  अथवा  केवल

 राजनीतिक  विरोधियों  का  पीछा  करने के  लिये  ही ?

 श्रिया  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  सुझाव  दे  रहे  हैं
 ।

 Wo  एस०  सहगल  :  पता  लगाने  की  टेकनीक  का  अध्ययन  करने  के  लिये  लोगों  को

 विदेश  भेजने  का  विचार  है  ?

 श्री  दातार
 :

 इस  कार्य  के  लिये  जितने  कर्मचारियों
 की

 आवश्यकता  का  अनुमान  लगाया  गया  है

 उन्हें  विदेशों  में  प्रशिक्षण  मिल  चुका  है
 ।

 श्रीमती  कमलेन्दुमति  दाह
 :

 कया  यह  कायें  कुत्तों  को  भी  सिखाया  जा  रहा  है  ?

 श्री  दातार  :  पहलें  हम  मनुष्यों  के  बारे  में  बात  कर  लें  उसके  बाद  कुत्तों  के  बारे  में  करेंगे  |

 1  केशव  श्रृंगार  :  क्या  इस  प्रकार  का  सारे  देश  में  यही  एक  स्कूल  है  अथवा  कुछ  गौर  भी  हैं
 ?

 दातार  :  परिश्रमी बंगाल  जैसे  राज्यों  का  अपना स्कूल  है  ।  मैं  समझता हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  में

 एक  स्कूल  है  या  हो  जायेगा
 ।

 डाक  का  विवाचन

 1*१०२४.  श्री प्र्  एम०  त्रिवेदी  :
 गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  विरोधी

 दलों  के  सदस्यों  के  पत्रों  का  डाकघरों  से  होकर  श्रोता-जाते  समय  विवेचन  किया  जाता  है  ?

 1  गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  नही ं।

 श्री qo  एम०  त्रिवेदी
 :

 क्या  माननीय  मंत्री  को  बताया  गया  है  कि  संचार  मंत्रालय  की  मांगों  पर

 चर्चा  के  दौरान  माननीय  संचार  मंत्री  ने  यह  स्वीकार  किया  था  कि  ऐसा  विवाचन  अधिनियम  के  aes

 किया  जा  रहा  जो  मुझे  संविधि-पुस्तक  में  कहीं  नहीं  मिलता  है  ?

 मूल  भेजी  में
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 श्री  दातार  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहेगा  fe  भारतीय  डाकघर  अ्रधिनियम  की

 धारा  २६  (१)  के  अ्रधीन  पत्रों  के  विवाचन  के  लिये  राज्य  सरकार  केंद्रीय  सरकार  द्वारा

 वाही  की  जा  सकती  है  ।

 श्री qo  एस०  त्रिवेदी
 :  सरकार  द्वारा  AIT  की  घोषणा

 की
 जाने  पर  डाकघर

 नियम  की  धारा  २६  के  अधीन  कार्यवाही  की  जा  सकती  है  जिसका  उपबन्ध  उसमें  नहीं  किया  गया

 वरन  केवल  पत्रों  को  फाड़  डालने  अथवा  उन्हें  बीच  में  रोकने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 श्री  दातार  :  जिन  परिस्थितियों  में  ऐसा  क्या  जा  सकता  है  उसका  उल्लेख  धारा  २६  (१)

 में  स्पष्ट  रूप  से  किया  गया  जिसे  माननीय  मंत्री  पढ़  सकते  हैं  ।

 श्री  नम्बियार  :  क्या  यह  सच  है  कि  माननीय  केंद्रीय सरकार  राज्य  सरकारों से

 इस  सम्बन्ध  में  अ्रभ्यावेदन  किये  गये  हैं  कि  विरोधी  दल  के  सदस्यों  के  पत्रों  का  विवेचन
 के

 एजेंटों  अथवा  डाकघरों  में  किसी  व्यक्ति  के  दवारा  किया  जा  रहा  है
 ?

 श्री  दातार  :  कोई  शिकायत प्राप्त  हुई  यह  मुझे  विदित  नहीं  ।  जहां  तक  भारत  सरकार

 का  सम्बन्ध  उसने  ऐसा  कोई  निदेश  नहीं  जारी  किया  है  ।  राज्य  सरकारें  क्या  करती  हैं  इससे  हमारा

 कोई  सरोकार नहीं  है  ।

 श्री  नम्बियार  :  क्या  सरकार  पुलिस  विभाग  को  ऐसा  निदेश  जारी  करेगी  कि  वह  wa  भविष्य

 में  विरोधी  दलों  के  सदस्यों  के  पत्रों  का  विवेचन  न  करे
 ?

 श्री  दातार  :  यदि  ऐसे  शभ्रादेश  जारी  नहीं  किये  तो  अ्रसहय बात  होगी

 श्री  कामत  :  कया  प्रत्येक  मामले  में  जहां  कहीं  भी  ऐसी  कार्यवाही  की  जाती  है  डाकघर  भ्र धि नियम

 की  धारा २६  द्वारा  अ्रपेक्षित  प्रमाणपत्र  सम्बन्धित  पदाधिकारियों  द्वारा  जारी  किया  जाता  है
 ?

 श्रिया  महोदय :  मैं  इस  विषय  पर  ae  अधिक  प्रदान  पूछने  की  झ्र तुम ति  इस  कारण  नहीं  देता

 हूं  कि  माननीय  मंत्री  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दे  चुके  हैं
 कि  विरोधी

 दलों  के
 सदस्यों

 के
 पत्रों

 का
 विवेचन

 नहीं  किया  जाता  है  ।  माननीय  सदस्य
 :

 किया  जाता  है  ।  )  किया  जाताਂ  उत्तर है  1

 श्री qo  एम०  त्रिवेदी
 :

 उन्हें  मालम  नहीं  है  ।

 महोदय  :  फिर  किन  परिस्थितियों  में  यह  प्रश्न  पुछा  गया  था  |  उत्तर  धारा २६

 धारा  २६  के  निर्वचन  परं  हमने  वाद-विवाद  किया  था  |  तत्पश्चात  यह  पुछा  गया  कि  ऐसा  न  करने

 के  लिये  पुलिस को  निदेश  जारी  क्यों  नहीं  किया  जाता  |  ये  प्रदर  उत्पन्न  नहीं  होते  ।  निश्चय  ही  इसका

 उत्तर  यह  है  कि  पत्रों  का  विवेचन  नहीं  किया  जाता  ।  यह  भी  पूछा  गया  था  :  44.0  माननीय  सदस्यों

 से  भ्र भ्या वेदन  नहीं  प्राप्त  हुए  हैं
 ?  ”

 इस  पर  माननीय  मंत्री  ने  उत्तर  दिया  था  कि  उनकी  जानकारी में  कोई  भी

 अभ्यावेदन नहीं  प्राप्त  है  ।  इस  प्रश्न  पर  इससे  भ्रमित  कौर  क्या  पूछने  की  भ्र नम ति  मैं  द॑
 ?  अगला

 |

 श्री  कामत  :  अध  घंटे  की  चर्चा  |

 स्वतन्त्र रूप  से महोदय

 ख़ादिम  जातियों  के  छात्र

 1* १०२६.  श्री  रिशांग  किलिंग  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  १४  १९५५  को  पूछे  गये  तारांकित

 संख्या  SEX  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  लि

 Tt  सरकार  ने  आदिम  जाति  के  छात्रो  को  स्कूल
 फीस  देने  से  मुक्त  करने के  सम्बन्ध  में

 मनीपुर  सरकार  के  प्रस्ताव  की  जांच  की  है
 ;

 tra  अंग्रेजी  में
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 यदि at,  तो  किस  प्रकार  का  निर्णय  किया  गया

 दिक्षा  मंत्री
 के

 सभा-सचिव  एम०  एम०  हां

 आशा  है  जल्दी  ही  किया  जायेगा  |

 श्री  रीडिंग  किलिंग  :  निर्णय  करने  में  कितना  समय  लगेगा
 ?

 एम०  एम०  दास  :  मनीपुर  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  पिछले  नवम्बर में  ही

 लिखा  है  ak  में  कह  चुका  हूं  कि  जल्दी  ही  निर्णय  किया  जायेगा  ।

 श्री  रिश् वांग  किलिंग  :  कया  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ने  स्थानीय  सरकारों  को  लिखा  है  कि

 सरकारी  स्कूलों  में  पढ़ने  वाले  arian  जातियों  के  छात्रों  को  फीस  से  aaa  नहीं  किया  जायेगा
 ?

 एम०  दास  :  यह  परिपत्र  सभी  राज्य  सरकारों  को  भेजा  गया  था  उनसे

 जातियों  भ्र  अ्रनुसूचित  जातियों  के  लिये  निःशुल्क  शिक्षा  कर  देने  के  लिये  कह  दिया  गया  था  ।

 अब  हमें  प्रभी  geyy  में  एक  सूचना  मिली  है  बहुत  शीघ्र  ही  निर्णय  होने  जा  रहा  है  ।

 केन्द्रीय  faa  पलिस

 Rory  चौधरी  मुहम्मद  शफी  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  में

 केन्द्रीय  fora  पुलिस  कब  से  बनी  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  केन्द्रीय  fora  पुलिस  जिसे  पहले  क्राउन  रिप्रेजेंटे

 टिव्ज  पुलिस  कहते  थे  सर्वप्रथम  १९३६  में  क्राउन  रिप्रेजेंटेटिव पुलिस  फोर्स  983c HTT के  अधीन

 बनाई  गई  थी  ।  केन्द्रीय  रिजवी  पुलिस  बल  शभ्रधिनियम  (Seve  की  संख्या  ६६)  १९४९ के  जो

 gy  १९४७  से  भूतलक्षी  प्रभाव  रखते  हुए  लाग  किया  गया  इसका  नाम  बदल  कर  केन्द्रीय

 fore  पुलिस  बल  रख  दिया  गया  है  ।

 मुहम्मद  काफी  :  उनकी  राज्यवार  संख्या  कया  है  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  की  स्थापना

 करब  से  हुई  है
 ?

 श्री  दातार  :  राज्यवार का  तो  प्रइन  ही  नहीं  है  ।  यह  तो  अखिल  भारतीय  पुलिस  बल  है  जो

 भारत  सरकार  के  होता  है  ।

 मुहम्मद  दफा  :  केन्द्रीय  ford  पुलिस  काइमीर  में  कब  से  है  पौर  उसकी  संख्या  कितनी
 ?

 fait  दातार  :  लोक  हित  में  में  इन  बातों  को  विस्तारपूर्वक  नहीं  बताना  चाहूंगा  ।

 एम०  एल०  द्विवेदी  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  स्वतन्त्रता के  जब  से  यह  रिज  पुलिस

 रिझ्रार्गेनाइज की  गई  सरकार  ने  उसके  कार्यकलाप  यानी  फंक्शन्स  में  कोई  परिवर्तन  किया  यदि

 तो  कया  ?

 दातार  :  पहला  रूपभेद  यह  किया  गया  था  ।  पहले  इसको  भारतीय  रियासतों  की  सहायता

 लिये  बनाया  गया  था  ।  इस  बल  का  उपयोग  आन्तरिक  सीमा

 महत्वपूर्ण  स्थानों  की  रक्षा  करने  कौर  कुछ
 मामलों  में  डालती-विरोधी कार्यों  में  सहायता  करके  शांति

 शर  सुव्यवस्था  बनाये  रखने  में  किया  जा  सकता  है  ।

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  बार्डर

 श्रेय  महोदय  :  माननीय  सदस्य  को
 (LA:

 में  जानना  चाहता  हू
 ”

 को  छोड़कर  पुछना

 चाहिये
 |

 माननीय  सदस्य  में  जान  सकता  हूँ  इरादी  को  छोड़  कर

 सीधे

 पूछ  सकते > ब्या  शश  लन्टटटटटशटशटरेटटटटटटटटटर्टेनलन

 ce  में अंग्रेजी  में
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 sit  एम०  एल०  द्विवेदी  :  माननीय  मंत्री  ने  भ्र भी  बतलाया  कि  रिज  पुलिस  के  अन्य  कामों  में

 से  एक  काम  यह  भी  है  कि  सीमावर्ती  क्षेत्रों  की  प्रतिरक्षा  का  काम  तो  में  जानना  चाहता  हूं  कि

 स्तान  कौर  भारत  के  बीच  में  जो  बाडेन  इन्सीडेन्ट्स  हुए  उनके  सम्बन्ध  में  इस  पुलिस  ने  क्या  कोई  काम

 किया है  ?  यदि  तो  उन्होंने  कौन  कौन  से  काम  किये  यह  बतलाया  जाय  ।

 श्री  दातार  :  में  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहूंगा  कि  सीमा  प्रतिरक्षा  कार्यों  में  से  एक  है  ।

 जहां  तक  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाये  गये  नाजुक  प्रश्न  सम्बन्ध में  अरन्य  विस्तृत  बातें  नहीं

 श्री qo  सी०  पटनायक  :  कया  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  के  पास
 न

 केवल  ३०३  प्राय  पुराने

 ढंग  के  अस्त्रों  के  अतिरिक्त  आ्राधुनिक  शास्त्र  भी  रहते  हें
 ?

 श्री  दातार
 :

 मुझे  इन  विस्तृत  बातों  की  जानकारी  नहीं  किन्तु  हम  उन्हें  यथासम्भव  भ्रच्छे  से

 अच्छे  भ्रमण-शस्त्र देते  हैं  ।

 सचिवालय  में  रिसेप्शनिस्ट

 डा०  सत्यवादी
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  केन्द्रीय  सचिवालय  के  रिसेप्दानिस्टों की  संख्या

 बताने  झर  यह  बताने  की  करेंगे  कि  उनमें  से  कितने  भ्रनुसूचित  जातियों  भ्रनुसुचित  ख़ादिम

 जातियों के  लोग  हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 :

 रिसेप्शनिस्टों की  संख्या  RK

 अनुसूचित  जातियों  की  संख्या

 अनुसूचित भ्रादिम  जातियों  की  संख्या

 डा०  सत्यवादी
 :

 कया  यह  दुरुस्त  है  कि  wat  पिछले  दिनों  इस  जगह  के  लिये  कुछ  नये  भ्रामक

 लिये  गये  site  जरगर  लिये  गये  तो  उनमें  से  हरिजन  कितने लिये  गये  हैं  ?

 श्री  दातार
 :

 जहां  तक  सुरक्षण  का  सम्बन्ध  यह  सीधे  भर्ती  में  लाग  होता  है  ।  हमने

 शिकारियों  की  भर्ती  रिसेप्शनिस्ट  के  रूप  में  की  है  जिनमें  से  २  स्थान  शभ्रनुसूचित जातियों  कौर एक

 अनुसूचित  afer  जातियों  के  लिये  सुरक्षित  थी  ae  जब  अनुसूचित  भ्रादिम  जाति  का  उम्मीदवार  नहीं

 तो  हमने  अ्रनुसूचित  जाति  के  ३  व्यक्तियों  को  ले  ।  इस  प्रकार  माननीय  देखेंगे  कि

 उनकी  संख्या  प्रावइयकता से  अधिक  है  ।

 अंध्र  में  तेल  मिलने  को

 1*  2030. STo डा०  रामा  राव  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  ७  FER

 को  पूछे  गये  तारांकित संख्या  ५५३  के  अनुपूरक  प्रश्नों  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रा  तट  के  वे  स्थान  जहां  तेल  पाये  जाने  की  आशा  की  जाती  है  ;

 क्षेत्र  के  विशिष्ट  और  गहन  सर्वेक्षण  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जाने  का  विचार

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  ह्०  डी०
 :  गावर  के  पूर्वी  तट  पर  तेल  पाये  जान

 की  सम्भावना  पाई  जाती  है  किन्तु  निश्चित  स्थिति  बताने  से  पूर्वे  वस्तुत  कार्य  करना  भझ्रनिवायं  है  ।
 नक थी  थपक

 tas  अंग्रेजी  में
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 भूतत्वीय
 a

 भू-भौतिकीय  सर्वेक्षण  करके  तेल  की  खोज  करने  का  विचार  है  जिसके  बाद

 छिदी  करके  जांच  की  जायेंगी  ।

 रामा  राव
 :

 यह  सर्वेक्षण  कब  से  होगा  ?

 टीके
 रि  डी०  मालवीय

 :
 इस  सम्बन्ध  में  प्राथमिकता  निश्चित  करने

 में  कुछ  समय  लगेगा  किन्तु

 इस  योजना  में  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  करने  का  विचार  है  ।

 रामा  राव
 :

 क्या  इस  सर्वेक्षण  में  छिद्र  करके  जांच  करना  भी  सम्मिलित  है  ?

 श्री  क ०  डी०  मालवीय  :  नहीं  ।  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  में  छिद्र  करके  जांच  करना  सम्मिलित

 नहीं है  ।

 श्री  eto  ato  विफल  राव  खड़े  हुए

 श्री  do  डी०  पांडे
 :

 क्या  मैँ  जान  सकता  श्रीमान्

 शिया  महोदय
 :  यह  ग्राहक  के  बारे  में  है  ।  मुझे  समाप्त  कर  लेने  दीजिये  ।

 श्री  टी०  बी०  विट्रल राव राव  :  ये  प्राथमिकतायें कब  कार्यान्वित  की  जायेंगी  ?

 कठ  डी०  मालवीय
 :

 यह  प्राथमिकता  निश्चित  करने  से  पूर्वे  बहुत  से  seal  पर  विचार करना

 होता  विशेषकर  प्रविधिक  कर्मचारियों  ate  सामान  इरादी  के  बारे  में  जिनकी  इस  कार्य  को  करने  में

 भ्र निवार्य  रूप  से  झ्रावस्यकता पड़ती  है  |

 सरदार  ए०  एस०  सहगल
 :

 क्या  पूरे  देश  के  लिये  तेल  निकालने  के  लिये  कोई  प्लैन  तैयार  की

 गई  है  !

 श्री  के०  डी०  मालवीय  जी  एक  प्लैन  करीब  करीब  तैयार  हो  गई  लेकिन  आखिरी

 तौर  पर  तैयार  हो  गई  है  यह  मैं  नहीं  कह  सकता  ।  शायद  दो  हपते  के  प्रकार  तैयार  हो  जाय

 एस०  एन०  सिंह
 :

 क्या  मछलीपट्रम  कौर  तिरुपति  के  खास-पास  के  क्षेत्र  में  अर्थात्  तटीय

 क्षेत्र  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ?

 श्री  के०  डी०  मालवीय
 :

 जी  नहीं  ।  मैँने  केवल  यह  बताया  कि  वहां  की  चट्टानों  की  भूतत्वीय

 बनावट  से  पता  लगता  है  कि  यदि  खोज  की  गई  तो  उनमें  तेल  निकल  सकता  है  ।

 उपकुलपति-सम्मेलन  की  सिफ़ारिशों

 *
 2032, श्री  Ho  सी०  सोनिया  :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  २२  १९५५ को  पूछे  गये

 कित  wet  संख्या  १४  के  भाग  कौर  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्वविद्यालयों  के  उप कुलपतियों  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्डों  के  प्रधानों  के  सम्मेलन

 द्वारा  सिफारिश  की  गई  केन्द्रीय  सहायता  के  बारे  में  उल्लिखित  योजनायें  तैयार  कर  ली  गई  हैं  ;

 यदि  तो  उनकी  मुख्य  रूपरेखा  क्या  उनमें  से
 प्रत्येक

 पर  सरकार  कितनी

 रकम  व्यय  करना  चाहती  है  ;  कौर

 यदि  तो  ये  योजनायें कब  तक  तैयार हो  जायेंगी  ?

 दिक्षा  मंत्री  के  सभा-सचिव एम०  एम०
 :  हां  जी जा  ज

 जहां  तक  विश्वविद्यालय  शिक्षा  का  सम्बन्ध  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  निम्न  मुख्य

 योजनाओं  पर  पांच  करोड़  रूपये  व्यय  करने  का  विचार है

 (१)  तीन  वर्ष
 के  डिनर

 री  पाठ्यक्रम  की

 मूल  अंग्रेजी  में
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 (२)  श्रेणियों  में  विद्याथियों  की  संख्या  को  सीमित

 (३)  पुस्तकालय  और  प्रयोगशालायें  स्थापित  करना  ।

 माध्यमिक  शिक्षा के  सम्बन्ध  में  द्वितीय  योजना  में  पुनर्गठन  की  योजना  को  मिला  कर  कुल  CRY

 करोड़  रुपये  के  खर्च  का  विचार  है  ।  मुख्य  प्रस्ताव  स्कूलों  को  हायर  सेकेन्डरी  स्कूलों  बहुउद्देशीय

 में  बदलने  कौर  शभ्रध्यापकों के  प्रशिक्षण के  सम्बन्ध  में  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 श्री  के०  सी०  सोनिया :  क्या  ट्रेनिंग  मल्टी परपज स्कूल  शादी के  अलग-अलग

 विभाजन मालूम  हो  सकते  हैं  ?

 एम०  एम०  दास
 :

 यह  योजना  परीक्षात्मक  है
 ।

 योजना  ee
 निकायों  द्वारा

 amit  प्रति  निश्चय  नहीं  किया  गया  है  ।  इसकी  विस्तृत  बातें  अभी  तैयार  नहीं  की  गई  हैं  ।

 श्री के०  सी०  सोनिया :  क्या  यह  योजना  काम  में  लाई  जा  सकती  है  ?

 fama  महोदय  :  निश्चय  ही  |

 श्री  के०  सो०  सोनिया :  we  प्लैनिंग  कमी दान  उनको  मंजूरी  नहीं  देगा  तो  इन  का

 एस०  एम०  दास :  मैं  कह  चुका  हूं  कि  यह  अभी  भ्रान्ति  रूप  से  स्वीकृत  नहीं  हुई  है  ।

 tara  महोदय  :  कार्यान्वित  अथवा  स्वीकृति  |

 प्रतिरक्षा  मुख्यालय  भवन

 *
 2oRX.  श्री  भक्त  दर्शन :  क्या  प्रतिरक्षा मंत्री  १८  PeUy  को  पूछे गये  तारांकित

 संख्या  २३३८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रतिरक्षा  मुख्यालय  के  नयें

 भवन  के  निर्माण  में  श्री  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  :  अब  यह  फैसला  किया  गया  है  कि  जंगल  का  वह  भाग  जो

 किचनर  रोड  के  उत्तर  तथा  विलीन  सक्रिय  के  पच्छिम  में  है  ate  जो  पहिले  प्रतिरक्षा  मुख्यालय  के  भवन

 के  लिये  निश्चित  किया  गया  था  सुरक्षित  रखा  जाय
 ।

 इसलिये  इसके  बदले  में  कोई  दूसरा  स्थान  चुना

 जायगा

 श्री  भक्त  दर्शन  :  इस  सम्बन्ध  में  शौर  किन  किन  स्थानों  पर  विचार  किया  जा  रहा  कौर  कब

 तक  इस  बारे  में  फैसला  हो  जाने  की  की  जा  सकती  है  ?

 sant
 :  बहुत  से  स्थान  देखे  गये  इस  सिलसिले  में  हाउसिंग  ate  सप्लाई  मिनिस्ट्री

 से  बातचीत हो  रही  है

 महंगाई  भत्ता

 1*१०३४.  श्री  ato  ato  राव  :  कया  वित्त  मंत्री  १४  PEUY  को  नज  गये

 तारांकित  संख्या  ८१४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 श्रेणी  के  नगरों  में  कार्य  करने  वालें  उन  कर्मचरियों  के  वेतन  जिन्हें  ७६  रुपये

 मास  मिलते  मकान  किराया  भत्ता  देने  के  प्रयोजन  महंगाई  भत्ते  का  वेतन  में  मिलाने  सबब-धी

 सयन

 शे

 Sate

 द

 डार  गा  सरकार  में  को  दिया  है
 /

 a

 wast  में
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 यदि  तो  वह  निर्णय  क्या  है  ;  ak

 यह  कब  से  लागू  होगा
 ?

 राजस्व  कौर  waits  व्यय  मंत्री  ato

 श्रेणी  के  नगरों  में  मकान  किराया  भत्ते  को  विनयमित  करने  के  उद्देश्य  से  वर्तमान

 वेतन  की  सीमा  का  संशोधन  करने  का  निश्चय  निम्न  प्रकार  से  किया  गया  है

 वेतन  सीमा  मकान
 किराया  भत्ता

 ५४  रुपये कम  वेतन  ५  रुपया  प्रति  मास

 YY  रुपये  से  १२४५  रुपये  तक  ७  रुपये  प्रति  मास

 १२४  रुपये  से  अधिक
 ऐसी  राशि  जिसे  मिलाकर  वेतन

 22 Bo  ८  ०५  हो  जाये  |

 विस्तृत  बातें  तैयार
 की

 जा  रहीं  हैं
 ।  १  PENS  से  aaa  लागू  होगा  |

 श्री  Yo  ato  राव
 :  क्योंकि  यह  मामला १  REAR  से  विवाद  का  विषय  बना

 क्या  सरकार  इसे  भूतलक्षी  प्रभाव  देगी
 ?

 tet  एम०  पी०  दाह
 :
 मैंने  कहा  है  कि  यह  १  अप्रैल  १९५६  को  लागू  होगा  ।  इसलिये  इसे

 भूतलक्षी प्रभाव  देने  का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 नम्बियार
 :

 सरकार  अवशेष  रकम  को  पिछले  समय  से  क्यों  नहीं  देना

 जबकि  यह  मामला  गाडगील  समिति  की  सिफारिशों  संबंधी  निर्णय  के  तुरन्त  ७.  ही  विवाद  का

 विषय बन  गया  शौर  इस  सम्बन्ध  में  आन्दोलन  भी  हुआ  था
 ?

 श्री  एम०  सो०  शाह
 :

 सरकार  ने  इस  मामले  के  सब  पहलुओं  पर  विचार  किया  है  यह

 निर्णय  किया  है  कि  रादेश  १  ae 6.  से  लागू  होना  चाहिये  |

 श्री  टी०  बी०  विटुल राव राव  :  जो  अतिरिक्त  वित्तीय  दायित्व  क्या  उनका  ब्योरा  तैयार

 कर  लिया  गया  ate  यदि  तो  वह  कया  है
 ?

 tat  एम०  सी०  यह  २६  से  २८  लाख  रुपये  के  लगभग  होगा  |

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  इस  बात  को  ध्यान  मेंਂ  रखते  हुए  कि  महंगाई  को  चालू  हुये  १०  वर्ष

 हो  चुके  हैं  ate  प्रभी  तक  भी  इस  बात  का  निश्चय  नहीं  हु  है  कि  कब  महंगाई  एलांउस का  दिया  जाना

 बन्द  होगा  कब  महंगाई  खत्म  क्या  इस  सम्बन्ध  में  भी  विचार  किया  जा  रहा  है
 कि

 इसको

 तनख़्वाहों में  ही  मिला  दिया  जाय  ?

 श्री एम०  ato  दाह :  मैं  नहीं  समझता  कि  इस  प्रदान  से  यह  प्रश्न  कैसे  सम्बन्ध  रखना  जबकि

 इस  प्रदान  का  केवल  गृह  किराया  भत्ता  से  ही  सम्बन्ध  है  ।  महंगाई  भत्ता  का  प्रइन  इससे  है  ।  यदि

 माननीय  सदस्य  उसकी  सूचना  दें  तो  मैं  उसका  उत्तर  दूंगा  ।

 श्री  बेला यु घन
 :

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  कि  निर्णय  करने  में  बहुत  देर  लगी  थी  भ्र  मामला

 कई  वर्षों  तक  विवादास्पद  विषय  बना  रहा  था  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  था

 ध्रिध्यक्ष  महोदय :  उन्होंने  जो  कहा  वह  हमने  सुना  है  ।  माननीय  सदस्य  का  क्या  seq

 श्री  बेला यु धन
 :

 जब  माननीय  मंत्री  लम्बे  उत्तर  दे  सकते  तो  क्या  हम  लम्बे  प्रशन  नहीं  पूछ

 faa  अंग्रेजी  में
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 श्रिया  महोदय  :  किसी  को  भी  इतनी  लंबी  बात  नहीं  कहनी  चाहिये  ।  मैं  माननीय  मंत्री को

 भविष्य  संक्षिप्त  उत्तर  देने  के  लिये  यदि  माननीय  सदस्यों  को  उस  से  संतोष  हो  |

 श्री  बेलायुधन
 :  इस  महंगाई  भत्ता  और  लाभांश  भत्ता  के  बारे  में  निर्णय  कबर  किया  गया  था

 ?

 के  ७  क  के  *.  @
 माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  कि  यह  १  १६५६  से  लागू  होगा

 श्री  एम०  सी  ०
 शाह

 :
 महंगाई  भत्ता  या  लाभांश  भत्ता  दिये  जानें  के  बारे  में  कोई  प्रश्न  नहीं  है

 ।

 माननीय  सदस्य  ने  प्रश्न  को  प्रगति  तरह  नहीं  समझा  है  |

 न्यू  इण्डिया  फि हा रीज  लिमिटेड

 १०३४.  श्री  सिद्धनंजप्पा  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आधुनिक  साजो  सामान  के  साथ  भारतीय  समूद्र  में  मछली  पकड़ने
 की  सम्भाव्यता

 को  बढ़ाने  के  लिये  न्यू  इण्डिया  फिशरीज  समिति  नाम  का  एक  भारत-जापानी  साथ  बम्बई  में  पंजीबद्ध

 किया गया  है  ;

 यदि  तो  इस  साथ  की  प्राधिकृत  पूंजी  प्रौढ़  प्रदत्त  भ्रंश  पूंजी  कितनी  है  ;  भ्र

 इसमें  भारतीय  हितों  की  कितनी  पूंजी  है
 ?

 ait  सैनिक
 व्यय  मंत्री  एम०  Ato  हां  ।  यह

 समवाय  भारत  के  तट  से  सात  मील  से  परे  मछली  पकड़ने  की  कार्रवाई  नहीं  तथा  कच्छ  की

 पाक  पाम्बन  चैनल  )  और  ऐसे  दूसरे  क्षेत्रों  जो
 भारत

 सरकार  द्वारा  निश्चित  किये  मछली  नहीं

 समवाय  की  प्राधिकृत  पूंजी
 १

 करोड़  रुपये  प्रदत्त  पूंजी
 १५

 लाख  रुपये  है
 ।

 प्रतिश्त  9,&4,0 9°  रुपये  |

 श्री  सिद्धनंजप्पा  :  क्या  भ्रंश  पूंजी  में  भारत  सरकार  ने  भी  भाग  मिलाया  है  ?

 श्री  एम०  सो०  नहीं  |

 सेठ  गोबिन्द दास  :  क्या  सरकार  इस  बात  को  जानती  है  कि  हमारी  संस्कृति  का  सिद्धांत

 वसुधैव  कुटुम्ब कम्  रहा  है  और  ऐसी  हालत  में  क्या  इस  प्रकार  के  उद्योग
 को

 सरकार  कोई  सहायता
 न

 निश्चय  करेगी  ?

 treat  महोदय
 :

 यह  कार्य  के  लिये  सुझाव  है  |  कया  यह  अ्रहिंसा  के  अन्तर्गत  भ्राता  है
 ?

 भारतीय  पुलिस  सेवा  के  वेतन-क्रम

 1*  १०३६.  डा०  राम  सुलग सिंह  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  वेतन-कलाम  की  उपारे  सीमा  को

 बढ़ाने  का  विचार  करती  है  ;

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 :  ate  मामला  विचाराधीन  है  |

 राम  सुभग  सिंह
 :

 क्या  इस  मामले  पर  विचार  करते  समय  सरकार  उस  प्रस्थापना  को  भी
 ध्यान में  जो  कुल  सम्पत्ति  पर  कर  लगाने  व्यक्तिगत  aa  की  अधिकतम  मात्रा  निश्चित

 करने  के  बारे  में  देश  के  सामने  है

 श्री  दातार
 :

 यह  वित्त  मंत्रालय  के  विचार
 करने  का  प्रशन है  ।

 मूल  dist  में
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 भारत में  विदेशी

 1*१०३७.  सरदार  इकबाल  fag:  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 १  9euy A ant WT से  लेकर  अब  तक  भारत  में  अनधिकृत  रूप  में  ठहरने के  दोष  पर

 न्यायालयों द्वारा  विदेशों  के  कितने  राष्ट्र जनों  को  गिरफ्तार  श्र  दण्ड  दिया  गया  है  ;  भ्र

 प्रत्येक  व्यक्ति  को  कितने  समय  के  लिये  कारावास  दण्ड  दिया  गया  प्रत्येक  पर

 कितना  जुर्माना लगाया  गया  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  एक  विवरण  लोक-सभा पटल  पर  रखा  जाता

 है  |  |देखिये  परिशिष्ट  ६,  waar  संख्या  ३]

 सरदार  इकबाल  fag:  ये  राष्ट्रजनों  का  किन  किन  देशों  से  सम्बन्ध  है  ?

 श्री  दातार
 :

 राष्ट्रमण्डल  के  देशों  के  अतिरिक्त  समस्त  विदेशी  देशों  से  ।

 इकबाल  सिंह
 :

 कितने  लोगों  ने  कारावास  दण्ड  भुगतने  के  झपने  अपने

 देशों
 को

 वापिस
 जाने  से  इनकार  कर  दिया  है

 ?

 श्री  दातार  :  हम  उन्हें वापिस  जाने  की प्रार्थना  करते  हैं  ।  यदि  वे  नहीं  तो  स्वभावतः

 हम  उन  पर  लगाते  हैं  तब  उन्हें  कारावास  दण्ड  दिया  जाता  है  ।  यह  सामान्य  प्रक्रिया  है  ।

 मेरे  पास  इस  बात  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  कितने  व्यक्तियों  ने  कारावास  दण्ड  भुगतने  के  थि

 रन  sat  को  लौटने  से  इनकार  कर  दिया  है  ।

 सरदार  श्रकरपुरी
 :

 इस  स्टेटमेंट  से  पता  चलता  है  कि  एक  ही  जुर्म
 पर  लोगों

 को  मुख्तलिफ

 सजायें  दी  गई  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  एक  जुमे  के  बगैर  कौर
 भी

 कोई  जुर्म  है  जिसकी  वजह  से

 ज्यादा  सजायें  दी  गई  हैं  तो  वह  कौन  सा  जुर्म  है
 ?

 श्री  दातार  :  न्यायालय  उन्हें  भारत  में  श्रनिधकृत  रूप  में  ठहरने  के  कारण  दण्ड  देते  हैं  ।  कई

 व्यक्ति  इस  अपराध  की  पूर्ति  भी  करते  हैं
 ।

 ऐसे  मामलों  दण्ड  देते  समय  इस  बात  को  भी  ध्यान  में

 रखा  जाता  है  ।

 इकबाल  सिंह  :  इस  सूची  में  पाकिस्तान  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या

 क्या है  ?

 दातार  :  इसका  पाकिस्तान  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  पाकिस्तान  विदेशी  भ्र धि नियम  के

 भ्रनुसार  विदेशी  देश  नहीं  है  ।  यह  राष्ट्रमण्डल  का  भाग  है  भ्रौर  राष्ट्रमण्डल  के  देशों  को  इस  विषय  में

 विदेश  नहीं  समझा  जाता  |

 श्री  बेलायुधन
 :

 क्या  सरकार  के  पास  ऐसा  कोई  मामला  जिसमें  कोई  विदेशी  भारत

 में  बस  गया  भारत  में  विवाह  करके  सन्तान  पैदा  की  गौर  क्या  ऐसे  किसी  व्यक्ति  को  हाल  ही  में

 भारत  छोड़ने  के  लिये  कहा  गया  है
 ?

 tat  दातार  :  निवास  करने  भ्र  प्रप राध  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  केशव  शझ्रय्यंगार
 :

 यहां  अनधिकृत  रूप  में  ठहरने  वाले  लोगों  में  किस  देश  के  राष्ट्र जनों की

 संख्या  usar  थी  ?

 sat  में
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 fait  दातार  :  sie  मेरे  पास  हैं  उनसे  पता  चलता  है  कि  तिब्बत  के  राष्ट्र जन  की  संख्या

 अधिकतम  है  ।

 राज्य  पुनर्गठन  आयोग  प्रतिवेदन  के  बारे  में  हुये  दंगों  के  कारण  गिरफ्तारियां

 1*  १०३६. श्री  कामत  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 १६  जनवरी  को  राज्य  पुनर्गठन  के  बारे  में  सरकार  के  तथाकथित  नीतियों
 की

 रेडियो
 पर

 प्रधान  मंत्री  द्वारा  घोषणा  की  जाने  के  केन्द्रीय  सरकार  के  संकेत  प्रत्येक  राज्य में  कितने

 व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  थे  ;  कौर

 रिहा  होने  नज़र बन्द  झर  दण्डित  व्यक्तियों  संख्या

 क्या है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  केन्द्रीय  सरकार  के  संकेत  पर  ऐसी  कोई

 गिरफ्तारी नहीं  की  गई  थी  ।

 seq  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 के  आदेशों  के  प्रधान  सम्बद्ध  राज्यों  में श्री  कामत
 :

 क्या  कुछ  मामलों  में  केन्द्रीय  सरक

 गिरफ्तारियां  नहीं  की  गई  किन्तु  राज्य  सरकारों  को  संबद्ध  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्रवाई  करने
 की

 मंत्रणा दी  गई  थी  ?

 दातार
 :

 मेरा  उत्तर  बिल्कुल  स्पष्ट  है  ।  हमने  कार्रवाई  करने  की  मंत्रणा  नहीं  दी  है  गैलन

 ही  इस  विषय  में  कुछ  कहा  है  ।

 कपड़े  पर  उत्पादन शुल्क

 1*  १०४०. श्री  के ०  सी०  सोनिया :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (१)  (२)  अहमदाबाद  ate  (३)  दुसरे  में  विभिन्न  वस्त्र  निर्माण

 मिलों  के  मालगोदामों २१  १९५६,  को  कपड़े  की  कुल  कितनी  गांठें  पड़ी  जिन  पर

 उत्पादन  शुल्क  नहीं  दिया  गया  था  ;

 इस  तिथि  के  उचाट  सात  दिनों  में  प्रतिदिन  कुल  कितनी  गांठें  माल  गोदामों  से  उठाई

 गई  ;

 २९  १६४५६, को  मालगोदामों  में  कुल  कितनी  गांठें  पड़ी  थीं  ?

 श्र  रक्षा  व्यय  मंत्री  wea  चन्द्र  :  २१  १९४५६,  को

 उत्पादन  शुल्क  के  नियंत्रण  के  अधीन  विभिन्न  वस्त्र  निर्माण  मिलों  के  मालगोदामों  में  इस  प्रकार  कपड़े

 की  गांठें  पड़ी  थीं

 (१)  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  का  बम्बई  कलेक्टोरेट  GY, FEE

 नगर  WX, XRs

 (2)  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  का  बड़ौदा  क्लैवटोरेट  VAIS  गांठें

 RV, 64s  गांठें )

 (३)  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क के  दूसरे  कलेक्टोरेट  2R, 485  गांठें

 कुल  १६६,९६४५  गांठें

 मूल  अंग्रेजी  में
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 इस  तिथि  के  बाद  के  oe  दिनों  में  प्रत्येक  दिन  स्थानीय  खपत  के  लिये  इन  मालगोदामों

 से  इस  प्रकार  गांठें  उठाई  aE

 तिथि
 अहमदाबाद  बम्बई  कौर  प्रहमदाबाद

 के  अतिरिक्त  दूसरे  मिल

 २२-२-५६  3,552  Yi  ENR  GSR  R¥,190%

 २३-२-५६  X&  शद  SCY  9, 28%  १६,७५१

 २४-२-५६  RX  YUE  BARK  १६,८२६

 २५-२-५६  ७८१५  WERE  19.  १६,६८१

 २६-२-५६  ¥,25  REVS  VRE  GRR

 २७-२-५६  शू,१०  ‘ =  ५३  %, 50%  १६,७५७

 र-रे-  REQ  KX  Ro  २१६  RX,009

 PE-R-AE  9, 8EY  YjQY  BRE  U5, 2vE
 सला  टटटटटआअअजअण  अਂ  —<—<——____—___.

 ४०, ६
 &&

 ३९,२६०
 ४  2, 9&3 रे  १३१,७५२

 rn

 २९  FEAR,  को  दिन  की  समाप्ति  पर  इन  मालगोदामों  में  इस  प्रकार  गांठें

 थीं  ——

 (१)  केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क  का  बम्बई  क्योटो  a.  १२  गांठ

 नगर  ३८,४६७

 pest  Setiae  लुला  का  महिंदा  गॉफिरोरेट  जिसमें

 (२)

 अहमदाबाद  सम्मिलित  9S, RKO  गांठ

 नगर  :  १०,५३३  गांठें

 (3)  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  दूसरे  कलेक्टोरेट  KE, GXN

 कुल  १२१,१२३  गठ

 mae  महोदय  :  इन  आंकड़ों  में  किसी  को  दिलचस्पी  नहीं

 श्री  के०  सो०  सोनिया  :  मझे  दिलचस्पी है  |

 श्रिया  महोदय  :  इसके  ह  जिस  उत्तर  में  इतने  व्योरेवार  विवरण  हो  तो  उसे  सभा  पटल

 पर  रख  देना  उत्तम  होगा  ताकि  माननीय  सदस्यों  को  उन्हें  पढ़ने  बाद  में  भ्रनुप्रक  प्रश्न  पूछने  का

 maar मिल  सके  ।  इस  बहुत  सा  समय  लग  जाता  है
 |

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 अपचारी

 *2o0R  श्री  इब्राहीम  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  के  पिछड़े

 हुये  क्षेत्रों  में  उपेक्षित  बच्चों  कौर  भ्र पचा री  बालकों  की  सुरक्षा  शौर  उनको  शिक्षा  देने  के  लिये  राज्य

 सरकारों  को  हाल  में  क्या  सहायता  दी  गई  है
 ?

 शिक्षा  मंत्री  के  सभा-सचिव  एम०  एम०  :  इस  काम  के  लिये  राज्य  सरकारों

 को  कोई
 सहायता  नहीं

 दी
 गई  a

 अंग्रेजी  में
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 पशु-विक्रय

 *
 १००४.  श्री  विभूति  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 १९५५ में  फौजी  डेरी-फार्मों  से  किसानों  तथा  राज्य  सरकारों
 के  फार्मों

 द्वारा  गायों

 भैसों  के  कितने  बछड़े  खरीदे

 vat  सरकार  ने  विभिन्न  फौजी  केन्द्रों  को  ये  भ्रनुदेश  दिये  हैं  कि  वे  इन  बछड़ों
 के

 विक्रय  की

 खबर  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  करायें  ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  :  मिलिटरी  डेयरी  फॉर्म्स  द्वारा  "eXs  में  बेचे

 गये  गायों  तथा  भैंसों  के  बछड़ों  के  ब्यौरों  का  एक  विवरण  सभा-पटल पर  रख  दिया  गया  है  ।

 परिशिष्ट  ६,  अनुबंध  संख्या  ४]

 जी

 इस  सम्बन्ध  में  प्रभी  तक  तीन  प्रेस-नोट  क्रमशः  दिनांक  १५  Rau,  १०  LEXY

 तथा  २  PEUY  को  निकाले  गये  हैं  ।

 विदेशों से  वित्तीय  सहायता

 1१००५.  श्री  डी०
 सी०

 कया  वित्त
 मंत्री

 यह  बताने की  कृपा
 करेंगे

 कि  :

 geyy-ve A fade a frat में  विदेश  से  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  हुई  है  ;

 विभिन्न  परियोजनाओं के  लिये  इसका  आवंटन  किस  प्रकार  किया  गया  है
 ?

 वित्त  मंत्री  सी०  डी०  :  तथा  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 है
 |

 परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ५]

 परिश्रमी  जमनी  में  भारतीय  विद्यार्थी

 1* १००८.  श्री  दिवस्पति  स्वामी :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 परिचित  जर्मनी  में  इस  समय  कितने  भारतीय  विद्यार्थी  पढ़  रहे  हैं  ;

 उनमें  से  कितने
 विद्यार्थियों

 को  परिचित  जर्मनी  सरकार  कौर  भारत  सरकार  की

 कौर  से  दिये  जाने  वाली  छात्रवृत्तियां मिलती  हैं  ?

 दिक्षा  मंत्री  के  सभा-सचिव  एम०  एम०  २०२  ।

 जमाने  सरकार  द्वारा  ७  भ्र  भारत  सरकार  द्वारा  १८

 मैसूर  राज्य  में  भारतीय  प्रशासन  सेवा  कौर  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  पदाधिक

 1*  १००९.  श्री  एन०  राबिया  :
 नया  गृह-कार्य  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  मैसूर  राज्य  में  इस  वर्ष  भारतीय  प्रशासन  सेवा  कौर  भारतीय  पुलिस

 सेवा  पदाधिकारियों की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  है  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  आजकल  मैसूर  राज्य  में  प्रत्येक  श्रेणी  के  पदाधिकारियों  की  संख्या  में  अनुसूचित

 जाति  के  पदाधिकारियों की  संख्या  कितनी  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  नहीं  ।

 यह  नहीं  उठता
 |

 मूल  अंग्रेजी  में
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 भारत  में  विदेशी  राष्टों  के  विद्यार्थी

 1*
 १०१०.  श्रीमती इला  पाल  चौधरी  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  १९  AX-XE  के  दौरान  में  विदेशी  राष्ट्रों  के  विद्याथियों  की  भारत  में  दिक्षा

 एवं  कल्याण  के  लिये  कोई  प्रबन्ध  किया  है
 !

 )  यदि  तो  कितने  विद्याथियों  के  लिये  इस  प्रकार  का  प्रबन्ध  किया  गया  था  ;

 ये  विद्यार्थी  किन  किन  देशों  से  भराये  हैं  ;

 कितने  समय  के  लिये  यह  प्रबन्ध  किया  गया  है  ;  ak

 (
 = भ  )  ये  विद्यार्थी  किन  किन  राज्यों  में  शिक्षा  पा  रहे  हैं  ।

 शिक्षा  मंत्री  के  सभा-सचिव  एम०  एम०  से  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ६,  श्रतुबन्ध  संख्या  ६  |

 अखिल  भारतीय  करारोपण परिषद

 क
 १०१४,  श्री  श्री नारायणदास  क्या  वित्त  मंत्री  २५  PEUX  को  गये  तारांकित

 संख्या  ११३०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  अखिल  भारतीय  करारोपण  परिषद  का  निर्माण  करने  के  बारे  में  प्रभी  तक  क्या  प्रगति

 हुई है  ;  और

 ऐसी  परिषद्  कब  तक  बन  जायेगी
 ?

 जब  तक राजस्व  और  श्रमिक
 व्यय

 मंत्री
 एम०  सी०

 तथा

 राज्यों  के  पुनर्गठन  का  कार्य  पूरा  नहीं  हो  जाता  कौर  जब  तक
 जो  शीघ्र  ही  संगठित  होने

 चाला  अपना  कार्य  समाप्त नहीं  कर  लेता  तब  तक  अखिल  भारतीय  कर-निर्धारण  परिषद्  की

 स्थापना  के  सम्बन्ध में  कोई  निश्चय कर  सरकार के  विचार  समय से  पहलें  होंगा |

 खानों  का  भारतीय  ब्यूरो

 1*  १०१६.  श्री  विश्वनाथ  रेड्डी  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 खताने  की  कृपा  करेंगे कि

 धातुक्रमों  के  निक्षेपों  के  बाट  में  पता  करने  के  लिये  खानों  के
 भारतीय  ब्यूरो

 नें

 कितने  क्षेत्र  को  प्रयोगात्मक रूप  में  खोदा  है  ;

 PEXY  में  क्या  परिणाम  निकला  ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  Ho  डी०  मालवीय )  तथा  अलौह  घातों  के

 निक्षेपों  का  पता  करने  के  लिये  खानों  के  भारतीय  age  ने  प्रभी  तक  कोई  प्रयोगात्मक  खुदाई  नहीं  की

 भारतीय  भूतत्वीय  परिमाप  ने  खेती  के  तांबा  क्षेत्र  की  जांच  की  है
 झर

 जवार  के  सीसा-जस्ता  क्षेत्र  का

 भूतत्वीय  मान  चित्र  तैयार  कर  लिया  गया  है
 ।

 खानों  के  भारतीय  ब्यूरो  का  १९५६  का  विस्तृत  खोज  कार्य

 जो  राजस्थान के  दरीबो  में  क्षेत्र  में  स्वीकार कर  लिया गया  है  |

 विश्व  भूगोल  सम्बन्धी  गोष्ठी

 1*
 १०२३.  श्री  एम०  इस्लामड्ोन  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  जनवरी
 के

 द्वितीय  सप्ताह  में  विशव  भूगोल  गोष्ठी  झ्र ली गढ़  में  हुई  थी

 यदि  तो
 उस  गोष्ठी  में  किन  बातों  पर  चर्चा

 हुई  :  त्र

 wast  में
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 क्या  इसके  संगठन  करने  के  लिये  भ्र ली गढ़  विश्वविद्यालय
 को

 सरकार  ने  कोई  सहायता

 1  दिक्षा  मंत्री  के  सभासचिव  एम०  एम०
 :

 हां  ।

 उस  गोष्ठी  में  भूगोल  के  भ्रनुसंधान करने  द्रोह  उच्च  कक्षा  वाले

 विद्यार्थियों  को  शिक्षा  सम्बन्धी  सामान्य  हित  की  समस्याओं  की  चर्चा  करने  का  दिया  गया  था

 झर  एक  मत  से  यह  स्वीकार  किया  गया  कि  अफरीकी  एशियाई  भूगोल  का  अध्ययन  करने  के  लिये  एक

 अन्तर्राष्ट्रीय  परिषद्  की  स्थापना  की  जाय  ॥

 जी  हां  ।  गोष्ठी  के  व्यय  के  लिये  विषव  विद्यालय  नमूदार  आयोग ने  १४,०००  रुपये

 स्वीकार  किये थे  ।

 दीनोकोत्ताहू  ताल्लुक  का  विभाजन

 1*  १०२५.  श्री  कया गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 करेंगे
 कि

 क्या  भारत  सरकार

 ने  ्रावणकोर-को चीन  राज्य  के  शिनोकोत्ताह  ताल्लुक  के  सर्वेक्षण  का  रादेश  दिया  है  ताकि  उसका

 विभाजन  तथा  मद्रास  राज्य  में  हो  सके  ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  जी  भावी  केरल  तथा  मद्रास  राज्यों  की  सीमा

 निश्चित  करने  के  विचार  से  त्रावणकोर-कोचीन  सरकार  ने  भारत  सरकार  की  सहमति  से  उस  क्षेत्र  का

 सर्वेक्षण  करना  प्रारम्भ  कर  दिया  है  ।

 नागरिकता  अधिनियम

 1*१०२६. श्री  ए  स०  वी०  एल०  नसीम  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 नागरिकता  PEXY  के  अधीन  नियम  कब  तक  अंतिम  रूप  से  तय  हो  जायेंगे  छप

 जायेंगे  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  नियम  बनायें  जा  रहे  हैं  कौर  की  जाती  है

 कि  चालू  सत्र  के  दौरान  में  संसद  में  प्रस्तुत  कर  दिये  जायेंगे  ।

 जापान  में  संस्कृत  का  भ्रध्ययन

 1१०३३.  श्री  विभूति  मिश्र  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है  कि

 जापान  के  तामागावा  विश्वविद्यालय  में  fara  परिषद्  विश्वविद्यालय  )  की  एक  शाखा

 पित  कर  दी  गई  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  के  सभा-सचिव  एस०  एम०  :
 हां  |

 माध्यमिक  दिक्षा

 श्री  after गौड  :

 श्री  डी०  पी ०  शर्मा 1* १०३८.

 ।  श्री  जी०  एल०  चौधरी  :

 कया  शिक्षा  मंत्री  सभा  के  पटल  पर  उस  करार  की  एक  प्रति  रखने  की  कृपा  करेंगे जो  देश  में

 माध्यमिक  शिक्षा  के  कार्यक्रम  को  बढ़ाने  के  लियें  are  जिसपर  भारत  प्रौढ़  प्रक्रिया  सरकार  ने  अभी

 art  में  हस्ताक्षर किये  हैं  ?

 दिक्षा  मंत्री  के
 सभा-सचिव  एम०  एम०  :  जी  हां  ।

 करार  की  एक  प्रति

 सभा  के  पटल  पर  रखी  जाती  है
 ।  [

 देखिये  परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या
 ७  ]

 ग्रेजी श्र  AML
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 विकलांगों  का  कल्याण

 1१०४१.  श्री  कामत  :  कया  शिक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  डा०  हेलन  केलर  की

 भारत  यात्रा  के  बाद  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  झर  गूंगे  द्रोह  बहरे  व्यक्तियों  के

 कल्याण  कार्य  को  बढ़ाने  के  जो  कार्यवाही  की  गई  है  की  जा  रही  है  उसकी  मुख्य  मुख्य

 विस्तृत बातें  क्या  हैं
 ?

 दिक्षा  मंत्री  के  सभा-सचिव  एम०  एम०  :  डा०  हेलन  केलर  की  भारत  यात्रा  के

 परिणामस्वरूप  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  के  कल्याण  कार्य  को  बढ़ाने  के  लिये  भारत  सरकार

 ने  कोई  विशेष  योजना  क्रियान्वित  नहीं  की  है  ?

 औद्योगिक  faa  निगम

 1६०३.  श्री  war  सिरजो :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १  १९५२  से  ३१  १९४५५  तक  औद्योगिक  वित्त  निगम  से  सहायता लने  के

 लिये  राजस्थान  राज्य  से  कितने  प्रार्थना  पत्र  मिले  हैं  ;

 प्रत्येक  स्वीकृत  प्रार्थना  पत्र  पर  कितना  धन  स्वीकार  किया  गया  है  ;  कौर

 wa  तक  कितना  धन  दिया  गया  है  ?

 ate  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  wan  चन्द्र

 तीन  प्राणियों को  ऋण  देना  स्वीकार  किया  गया  था  ate  ऋण  की  राशि  १०

 न कन
 ७  लाख  प्रौढ़  ce  लाख  रुपये  थी  |  इन  तीन  में  से  दो  मामलों  में  es  में  पहले  दिये  गये  क्रमश

 २०  लाख  रोक  ३०  लाख  रुपय ेके  ऋण  के  भ्र ति रिक्त  १०  लाख  कौर  ७  लाख  रुपये  का  ऋण  दिया

 गया  था  |

 १६  लाख  रुपये  जिसमें  से  ६  लाख  रुपयें  वापिस  कर  दिये  गयें  हैं  |

 अखिल  भारती प्र  सेवायें

 ६०४.  श्रीमती  अनुसूया बाई  बोरकर  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 १५  aM,  १९४७  से  अब  तक  भारतीय  प्रशासनिक  भारतीय  पुलिस  सेवा  और

 अन्य  सम्मिलित सेवा  पदाली  में  कितने  व्यवितयों की  नियुक्ति  की  गयी  ;

 इनमें  से  कितने  व्यक्ति  अनुसूचित  जातियों  के  थे  ;

 क्या  उनके
 लिये  सुरक्षित  स्थानों

 को
 उचित  रूप  में  भर  दिया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उन  स्थानों  की  पूर्ति  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गयी  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  तथा  भाई  ए०  एस०  एशाई झाई  ०

 एस०  के  विषय  में  आवश्यक  सूचना  नीचे  दी  गई  है

 भाई  ०  ए०  ऐस
 ०  भाई  पी०  ऐस०

 नियुक्तियों  की  कुल  संख्या  १  ठ  2  y  ६३८

 ny अनुसूचित  जातियां

 अन्य  सेवाओं  से  सिडनी  ध्ष्य्न्ग नज  सूचना  एकत्रित की  जा  रही  है  कौर  कुछ  ही  समय  में  वहू

 पटल  पर  रख  दी  जायगी

 नहीं  ।

 मूल  ait
 में



 ३१  PERE  लिखित  उत्तर  GE

 यह  निश्चय  किया  गया  है  कि  भाई  To  प्राई ०
 पी०

 ऐस०  पौर  साथ  की  सेवायों  में

 भर्ती  के  लिये  ली  जाने  वाली  प्रतियोगी  परीक्षाओं  में  बैठने  वाले  अ्रनुसूचित  जाति  के  उम्मीदवारों  के  लिये

 अत्यधिक  वायु  में  पांच  साल
 की

 छूट  दी  जाये  जहां तक  प्राई०  To  ऐस  ०/श्नाई०  पी०  ऐस० का
 सम्बन्ध

 यह  निचय  किया  गया  कि  संघ  लोक-सेवा  आयोग
 को

 अ्रधिकार  दिया  जाय  कि  ag  प्रयास  में  कार्य

 कुशलता  को  ध्यान  में  रखते  प्रतियोगी  परीक्षाओं  में  बैठने  वाले  उन  अनुसूचित  जाति  के

 वारों  की  अखिल  भारतीय  सेवाओं  में  नियुक्ति  की  सिफारिश  करे  जिन्हें  वह  योग्य  इसके  भ्र लावा

 भर्ती  के  नियमों  में  ऐसी  व्यवस्था  है  कि  अनुसूचित  जातियों  के  उम्मीदवारों  के  लिये  रखे  गये  वे

 सुरक्षित  स्थान  जिनकी
 प्रतियोगी  परीक्षाओं

 के
 परिणाम  के  आधार  पर  पूति  नहीं  हो  वे

 आई०  ए०  ऐस  o /aITZ°  पी०  ऐस०  के
 लिये  आगामी  परीक्षा

 तक  एक  साल  के
 कौर  अन्य

 साथ  की  केन्द्रीय  सेवाओं  के  लिये  दो  साल  तक  सुरक्षित  रखें  जायें  ।

 रहा  में  भारतीय  प्रशासन  सेवा  कौर  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  पदाधिकारी

 1६०४५.  श्री  एन०  राबिया  :  क्या  गृह  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मैसूर  के  लिये  भारतीय  प्रशासन  सेवा  कौर  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  पदाधिकारियों
 LN  NN  न्

 का  निश्चित  अत्यंत  मसूर  राज्य  से  बाहर  कार्य  करने  के  लिये  प्रतिनियुक्त  कर  दिये  गये  हैं  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  श्रेणी  के  इस  प्रकार  के  पदाधिकारियों  की  संख्या  कितनी  है  ;  कौर

 वहां  निश्चित  श्रीयंत्र  प्रतिनियुक्ति
 न

 करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री
 :  कौर  मैसूर  राज्य के  भारतीय

 प्रशासन  शौर  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  पदाधिकारियों  के  निश्चित  weer  की  केन्द्र  के  लिये  प्रतिनियुक्ति

 करने  की  व्यवस्था  है  |  इस  प्रकार  निश्चित  wey  इस  में  से  प्रत्येक  श्रेणी  के  पदाधिकारियों

 की  जिनकी  केन्द्र  के  लिये  की  गई  है  निम्न  प्रकार  है

 सेवा  निश्चित  भ्रभम्यंस  आजकल केन्द्र  में  प्रतिनियुक्त

 पदाधिकारियों  की  संख्या

 न  डे

 रे  २

 मैसूर  राज्य  में  भारतीय  प्रशासन  सेवा  तथा  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  पदाधिकारियों  की

 भारतीय  नौसेना

 1६०६.  श्री  कृष्णा चा यं मोदी  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नौसेना  के  लिये  afer  नौसेना  छात्रों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही
 >

 ?

 eeyy  में  प्रशिक्षित  किये  गये  नौसेना  छात्रों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 प्रतिरक्षा
 संगठन  मंत्री

 :
 के  लिये  नौसेना  छात्रों  के  भ्रन्तरग्रहण

 की
 संख्या  निश्चित  करने  के  लिये  भारतीय  नौसेना  के  विकास  के  बारे  में  काफी  ध्यान  दिया  जाता  है  ।

 १९५१  में
 ५४

 व्यक्ति  लिये  गये  थे  अब  pew  में  ६९  लिये  गये  हैं  ।

 १९५२  से  पूर्व  नौसेना  के  छात्रों  का  प्रशिक्षण  इंगलिस्तान  में  होता  था  ना वधिक रण  द्वारा

 दी  गई  प्रशिक्षण  सम्बन्धी  सुविधाओं  पर  व्यक्तियों  की  संख्या  निर्भर  करती  है  ।  विदेशी  सुविचारों  की

 निर्भरता  से  बचने  तथा  शी  करता  से  अधिक  से  अधि  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षित  करने  के  लिये  हमने  भारत  में

 उपलब्ध  प्रशिक्षण  सम्बन्धी  सुविधाओं  को  काफी  मात्रा  में  बढ़ा  दिया  है  ।

 मूल  wast  में
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 अब  स्थिति  यह  है  कि  कार्यकारी  तथा  संभरण  शाखों  के  लिये  सम्पूर्ण  छात्रों  का  प्रशिक्षण  भारत

 में  किया  जा  रहा  है  ate  इंजीनियरिंग  शौर  बिजली  सम्बन्धी  शाखों  के  लिये  भी  छात्रों  को  प्रशिक्षण

 करने  की  योजना  को  भ्रांति  रूप  दे  दिया  गया  है  ।  इन  के  छात्रों  के  लिये  प्रशिक्षण  कार्य

 भारत  में  १९४५७  से  प्रारम्भ हो  सकेगा |

 १९५५  में  २४  छात्रों  ने  प्रशिक्षा  पूरी  की  जब  कि  Rey  में  प्रशिक्षण  लेने  वाले

 संख्या २८१  थी  ।

 कोलम्बो योजना  के  भ्रन्तमंत  श्रधिछात्रवृत्तियां

 1६०७.  श्री  कृष्णाचार्य जोशी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १  Wagar,  १९५५ से  ३१  2EUY  तक  कोलम्बो
 योजना  तथा  wea

 प्रविधिक

 सहायता  कार्यक्रम  के  अधीन  कितनी  अ्धिछात्रवृत्तियां  दी  गई  हैं  ;  ,  और

 किन  किन  विषयों  का  अध्ययन  करने के  लिये  भ्रधिछात्रवृत्तियां प्राप्त  करने  वाले

 विद्यार्थियों को  विदेश  भेजा  गया  था  ?

 वित्त  मंत्री  सी०  डी०  :

 २९ कोलम्बो  योजना

 भ्रमण  प्राविधिक  सहायता

 १२

 यू०  एन०  टी०
 एक

 ए०  कार्यक्रम

 समुद्रीय  इंजीनियरिंग

 चेताविज्ञान

 कौशिकी

 ब्रह्मांड रश्मि  गवेषणा

 वानस्पतिक छाल  की  रासायनिक  रचना

 भतत्वीय  सर्वेक्षण

 जल  सम्बन्धी  इंजीनियरिंग

 खाद्य  टैकनोलोजी

 धातु  भौतिकी

 व्यवहारिक  कृषि

 संयुक्त  स्कन्ध  समवायों  का  प्रबन्ध

 सूक्ष्म  वैज्ञानिक  उपकरणों  का  निर्माण

 औद्योगिक  इन्स्ट्रमेन्टेशन

 उपकरणों  के  दंत चक्रों  का  काटना  तथा  घिसना

 कपड़ा  उद्योग  में  रासायनिक  गवेषणा  का  प्रयोग

 भूमि  के  ऊपर  जल  की  खोज

 अ्राणविक  इंजीनियरंग

 गणक  का  रूपांकन  कौर  विकास

 गांवों  में  बिजली  लगाना

 ज्वार  भाटे  की  पूर्वे  घोषणा

 मूल  अंग्रेजी  में
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 बर्मा  की  मुद्रा  का  आयात

 1६०८.  श्री  कृष्णा चा यं जोशी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बर्मा  मुद्रा  के  नोटों  के  भारत  में  पर  प्रतिबन्ध  उठाने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 इस  परिवर्तन के  कया  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  ato  डी०  प्रारम्भ
 में  9-4¥-28Yo F Ag Maral TAT में  यह  प्रतिबन्ध  लगाया

 गया  था  ।  उस  समय  बर्मी  मुद्रा  के  नोट  भारतीय  रूपांकन  के  होते  थे  जिन  पर  बर्मा  में

 छपा  होता  था  ।  इस  छाप  को  रबड़  से  मिटाने  की  प्रथा  काफी  मात्रा  में  बढ़  गई  थी  श्र  इन

 नोटों  को  भारतीय  धन  के  रूप  में  लोग  प्रयोग  करने  लगे  थे  इस  प्रथा  को  रोकने  के  लिये  यह  प्रतिबन्ध

 लगाया  गया  था  |  बाद  को  नये  रूपांकन  की  बर्मी  मुद्रा  सामान्य  चलन  में पराई  कौर  केवल  नये  प्रकार  के

 इन  बर्मी  नोटों  पर  से  दिसम्बर  १९४५४  में  प्रतिबन्ध  उठा  लिया  गया  ।  एक  दूसरा  यात्रियों  की

 मांग  और  भारत-बर्मा  सीमा  के  यात्रियों  की  जो  रंगून को  छोड़कर  बर्मा  के  नोटों को  भारतीय

 मुद्रा  में  ait  कहीं  परिवतित  नहीं  कर  सकतें  मांग  को  पुरा  करने  के  लिये  भारत  सरकार को  यह

 प्रतिबन्ध  हटाना  पड़ा  ।

 सीमा  के  व्यक्तियों  को  प्रतिबन्ध  हटाने  से  काफी  लाभ  gar  है  ।  इसके  अतिरिक्त  बर्मी  मुद्रा

 सम्बन्धी  हमारे  विनियम  wea  देशों  की  च्  सम्बन्धी  विनियमों  के  समान  हो  गये  हैं
 ?

 प्रादेशिक  सेना

 Gok,  श्री  भक्त  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भ्र भी  हाल  में  जारी  की  गयी  एक  सेना-प्राज्ञा  द्वारा  प्रादेशिक  सेना  के

 कार्यक्षेत्र  शर  कार्यप्रणाली  की  व्याख्या  की  गयी  है  भर  उसमें  कई  परिवर्तन  किये  गये  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  उसकी  एक  प्रति  लोक-सभा  के  टेबल  पर  रखी  जायेगी  ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री
 :  तथा  (a).  प्रादेशिक सेना  १९६४८

 के  अ्रन्तर्गत  जब  प्रादेशिक  सेना  बनी  थी  तब  अन्य  कार्यों  के  साथ  साथ  उसका  कार्य  यह  भी  था  कि  वह

 आवश्यकता  पड़ने  पर  स्थायी  सेना  के  लिये  फारमेशंस  तथा  ह ६ द  प्रस्तुत  करे  ।  प्राप्त  थि

 के  पर  हाल  ही  में  प्रादेशिक  सेना  के  कार्यों  में  परिवर्तन  हो  गया  है  कौर  वे  एक  आर्मी  me में

 प्रकाशित कर  दिये  गये  हैं
 ।  श्री यह  स्थायी  के  लिये  फारमेशंस  यूनिट्सਂ के  बजाय

 यूनिटें  प्रस्तुत  करेगी  ।  इसके  कार्यों  में  कौर  कोई  परिवर्तन  नहीं

 भ्रामक  की  प्रति  सभा  पटल  पर  नहीं  रखी  गई  है  क्योंकि  वह  रेस्ट्रिकटेड  डाक्मेंट  है  ।

 घूप-चूल्हा

 1६१०.  पंडित  Sto  एन०  तिवारी :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  att  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  भ्रच्छी  सेवा  देने  के  लिये  सूद-तापी-चूल्हा  में  कोई  कौर  सुधार  हुमा

 प्राकृतिक संसाधन  मंत्री  झ्०  डी०
 :

 नहीं  श्रीमान्  ।

 कतंव्यरत  सरकारी  कर्मचारियों की  मृत्यु

 चौधरी  मुहम्मद  शफी
 :

 1६११.
 {  श्री  वोडयार  :

 कया  वित्त  मंत्री  लोक-सभा के  पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिस  में  निम्नलिखित

 बातें  दिखाई गई  हों  :

 के  दौरान  में  भारत  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कितने  कर्मचारियों  की  मृत्यु  उस
 समय

 मूल  अग्रेंजी  में
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 हुई  जब  कि  वे  सरकारी  कार्य  कर  रहे  थे  ;  भर

 क्या  उनके  परिवारों  को  कुछ  राशि  क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  दी  गई  थी
 ?

 1  राजस्व
 कौर  श्रमिक

 व्यय  मंत्री  एम०  सो०  (*)  तथा  माननीय

 सदस्यों  ने  जो  जानकारी  मांगी  है  उसको  एकत्रित  करने  के  लिये  देश  के  विभिन्न  प्रशासकीय  पदाधिकारियों

 से  पत्र  व्यवहार  करना  पड़ेगा  ।  इससे  जो  परिणाम  निकलेगा  वह  इतना  नहीं  होगा  जितना  कि  उसमें

 समय  श्रम  का  व्यय  हो  जायगा  |

 माननीय  सदस्यों  की  जानकारी  के  लिये  यह  कहना  है  कि  भारत  सरकार  द्वारा  १९४५०  में  जारी

 किये  गये  उदार  सेवा  निवत्ति  वेतन  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  यदि  सेवा  करते  समय  किसी  स्थायी

 सरकारी  कर्मचारी  की  मृत्यु  हो  जाती  है  इन  नियमों  में  निहित  सभी  शर्तों  की  पूर्ति  हो  जाती  है  तो

 उस  के  परिवार  को  सहायता  दी  जायगी  ।  संक्षेप  में  मत  सरकारी  कमेंट्री  के  १२  से  १४  महीने

 तक  के  वेतन  के  बराबर  उपदान  दिया  जाता  FAI  इसके  यदि  सरकारी  कर्मचारी  ने  २५

 वर्ष  से  अधिक  की  सेवा  की  है  तो  उसके  परिवार  को  ४५  वर्ष  तक  के  लिये  RYe  रुपये  प्रति  मास  से  अनधिक

 निवासी वेतन  दिया  जाता  हूं  ।

 इसके  अ्रतिरिक्त  उन  सरकारी  कर्मचारियों  के  परिवारों  को  जिनकी  मत्य  में  भ्रन्तग्रस्त

 जोखिमਂ के  फलस्वरूप  होती  है  उचित  नियमों  के  अन्तर्गत  असाधारण  निकलतीं  वेतन  दिया  जाता  है  |

 al  सांस्कृतिक  करार

 1६१२.  श्री  डी०  Ato  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (®)
 भारत भारत-टर्की  सांस्कृतिक  करार  के  नस रण चक  में  की  गई  कार्यवाहियों  की  विस्तृत  बातें

 विद्यार्थियों  का  श्रादान  प्रत्येक  देश  द्वारा  एक  दूसरे  देश  में  सांस्कृतिक  संगठनों की  स्थापना  रोक

 खेलकूद  सम्बन्धी  है  ;

 इस  सिलसिले  में  सरकार  ने  कितना  व्यय  किया  है  ;

 आगामी  वर्ष  के  लिये  कया  कार्यक्रम  है
 ?

 दिक्षा  मंत्री  के  सभा-सचिव  एम०  एम०  भारत-टर्की  सांस्कृतिक  ara

 कुस्तुनतुनिया को  सहायता  अनुदान  दिया  गया  भारत  सरकार  की  सामान्य  सांस्कृतिक  योजना

 के  aaa  दो  टर्की  विद्यार्थियों  ने  भारत  में  दिक्षा  पाई  थी  ।

 €, ५५६४,  रुपये  |

 oat  तक  निश्चित  नहीं  gat  है
 |

 मैल  टेक

 1६१३.  श्री  एम०  ग्राम  कृष्ण  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 द्वितीय  विश्वयुद्ध  के  दौरान  में  प्रतिरक्षा  सेवाओं  ने  कितने  सैनिक  कैंटीन  ठेकेदार  रखे

 सैनिकों  की  उन  ठेकेदारों  ने  कितने  कितने  समय  तक  सेवा  की  है  ;

 कर  सम्बन्धी  मामलों  में  तथा  भ्रमण  दूसरी  सुविधाओं  में  इन  ठेकेदारों  को  कितनी  रियायत

 दी  गई  है
 ;

 इन  ठेकेदारों  ने  जो  कर्मचारी  रखे  थे  उनके  वेतन  तथा  उनकी  छुट्टी  सम्बन्धी  सुविधाओं

 की  देखभाल
 करने

 के  लिये  क्या  कोई  नियम  बनाये
 गये  थे  ;

 मूल  अंग्रेजी
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 (4)  काल  में  सैनिकों  की  सेवा  करने  के  लिये  इन  ठेकेदारों  ने  जो  व्यक्ति  रखे  थे  उनको  कया

 सुविधायें दी  गई  थीं  ?

 प्रतिरक्षा संगठन  मंत्री  :  गत  युद्ध  काल  में  क्वार्टर  मास्टर  जनरल  की

 स्वीकृत  सूची  में  १०५  कौर  पंजीकृत सूची  में
 ५०

 असैनिक  कैंटीन  ठेकेदार  थे
 ।

 इन  ठेकेदारों

 सपरिषद्  गवर्नर  जनरल  के  बीच  जो  करार  हुये  थे
 वे  केवल  युद्ध  काल  में  ही  लागू  थे  जो १

 wa

 १९४६  को  सरकारी  तौर  पर  बंद  हो  गई थी  ।

 गत  युद्ध  काल  में  कैंटीन  के  ठेकेदारों  एवं  द्वारा  रखे  गये  कमंचारियों  को  जिन्होंने

 युद्ध  क्षेत्र  में  सेवा  की  निम्नलिखित  रियायत दी  गई  थी

 (१)  निःशुल्क  चिकित्सा  सुविधा  सुविधा  उन  स्थानों  पर  दी  गई  थी  जहां  पर  कि

 सैनिकों  के  अ्रतिरिक्त  wea  दूसरे  लोगों  को  इस  प्रकार  की  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  ।

 (२)  अंगहीनता  अनुदान  ate  पारिवारिक  निवृत्ति  वेतन  ।

 (३)  कैंटीन  ठेकेदारों  के  कर्मचारियों  के  वेतन  के  यदि  उन्हें  युद्ध-बन्दी  बना  लिया

 जाता  है  के  दायित्व  को  मान  लेना  ।

 (४)  कैंटीन  ठेकेदारों  के  इन  कर्मचारियों  के  युद्ध  बन्दी  बन  जाने  पर  इनके  परिवारों  परिवारों

 के  लिये  कटाई  जाने  वाली  राशि  भुगतान  करना  ।

 नहीं  ।

 ठेकेदारों  के  कर्मचारियों  की  सेवा  की  शर्तें  और  निबंधन  इन  कर्मचारियों  के  परामर्श  से

 स्वयं  ठेकेदारों  को  ही  निश्चित  की  जाती  थीं  ।

 श्रायकार  पदाधिकारी

 1६१४.  श्री एस०  सी०  सामन्त
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि  :

 ब्रिटिश  परिषद्  द्वारा  प्रबन्ध  किये  गये  दो  मास  के  करारोपण-पाठ्यक्रम  में  भाग  लेने  के  लिये

 कितने  ara  पदाधिकारी लंदन  गये  थे  ;

 क्या  उन  सबने  भ्र पना  पाठयक्रम  पूरा  कर  लिया  है  और  वापस  गये  हैं  ;  भ्र

 उनकी  सेवाओं  का  उपयोग  किस  प्रकार  किया  जा  रहा  है  ?

 श्र  सैनिक  व्यय  मंत्री  एम०  सी ०
 :

 में  दो  शर

 RENN A में

 अ्रतिरिक्त  दो  आयकर  सहायक  कमिशनर  भी  भेजे  गये  थे--एक  geuv FT WT में  शर

 एक  PeXy  मे ं)

 हां  ।

 प्रतिनियुक्ति  करते  समय  ये  पदाधिकारी  श्रायाकर  विभाग  में  कार्य  कर  रहे  थे  और

 प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  पश्चात  जब  वे  यहां  जाये  तो  उन्हें  विभाग  में  फिर  से  नियुक्त  कर  दिया  गया  था  ।

 सेनिक  कर्मचारियों को  पदच्युत  करना

 1६१४.  श्रीमती  इला  पालचौधरी  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  2eyy

 शर  eeuy  में  अलग  झ्र लग  से  कितने  सैनिक  कर्मचारियों  को  पदच्युत  गया  अथवा  कितने

 मूल  अंग्रेजी में
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 प्रतिरक्षा
 संगठन  मंत्री  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  सभा  के  पटल  पर

 रख  दी  जायगी ॥

 भारत  सरकार  में  गर  भारतीय  पदाधिकारी

 1६१६.  श्री  एस०  सी०  सामंत  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १९४७  में  भारत  के  विभाजन  के  बाद  से  कितने  गैर-भारतीय  भारत  सरकार  के  भ्रमित

 अ्रसेनिक  पदों  पर  काम  कर  रहे  हैं  ;

 इसी  प्रविधि  में  कितने  गैर-भारतीय  सेवा  निवास  हय  हैं  या  उन्होंने  त्यागपत्र  दिये  हैं
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  QY-G-2 V9  को  R4Rv

 4-FR-F ERY  को  REve

 Y-2Q-2EUS  को  ८४५५४

 इनमें  गोझा  या  पाकिस्तान  से  art  हुये  विस्थापित  व्यक्ति  सम्मिलित  नहीं  हैं
 ।

 इंगलैंड  में  भारतीय  सेना  स्मारक

 ६१७.  श्री  भ्रमर  सिह  डासर  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इंगलैंड  में  पुरानी  भारतीय  सेना  का  कोई  स्मारक  है  ;

 यदि  तो  क्या  भारत  सरकार  उसके  बनाये  रखने  का  खर्च  दे  रही  है
 ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  इंगलैंड  में  ऐसा  कोई  स्मारक  या  किसी-स्तम्भ  नहीं

 है  जो  केवल  भारतीय  सेना  के  फौजियों  के  सम्बन्ध  में  हो  ।  लेकिन  इंगलैंड  में  राष्ट्र-मंडल  के  तीन  संयुक्त

 स्मारक  हैं  जिनमें  राष्ट्रमंडल  के  अरन्य  देशों  के  फौजियों  के  नामों  के  साथ  साथ  भारतीय  सेना  के  फौजियों

 के  नाम  भी  दिये  गये  हैं  ।

 इन  स्मारकों  को  बनाये  रखने  का  खर्चे  इम्पीरियल  वार  प्रेस  कमीशन  सहन  करता  है
 ।

 संसार  के  समस्त  भागों  में  वार  तथा  स्मारकों  को  बनाये  रखने  वाली  निधि  में  राष्ट-मंडल

 के  अन्य  देशों  के  साथ  साथ  भारत  सरकार  भी  भाग  देती  है  ।  पहचानी जाने  वाली  क्षेत्रों  तथा

 grates  क्रियाश्नों  का  जो  अ्रभिलेख  इम्पीरियल  वार  ग्रेव्स  कमीशन  एकत्रित  करता  है  उसी  के

 पर  प्रत्येक  देश  द्वारा  दिये  जाने  बाला  भाग  निश्चित  किया  जाता  है  ।

 भारत का  राज्य  बक

 1६१८.  श्री  रसिया  कया  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 १९५३,  १९५४  झर  १९५५  में  कलकत्ता  कानपुर  से  इम्पीरियल  बैंक  साफ  इंडिया

 कि  अरब  भारत  का  राज्य  है  कितने  व्यवसायों को
 परिविक्षणाधीन  सहायक  चुना  गया

 और

 प्रत्येक  वर्ष  में  उनमें  से  कितने  व्यक्ति  अनुसूचित  जातियों  ate  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों

 के  थे
 ?

 शौर  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  चन्द्र
 :  ) PNR Peyv  औैर  ee

 में  इम्पीरियल  बैंक  श्राफ  इंडिया  की  बंगाल  सकील  की  शाखों  जिसमें  कानपुर  भी  सम्मिलित

 परिवीक्षाधीन सहायकों  की  कोई  भरती  नहीं  की  गई  थी ।  इम्पीरियल बैंक  श्राफ  इंडिया
 श्री

 बैंक  के

 बंगाल  सिल  में  परिविश्षणाधीन  सहायकों  की  afar
 भर  ी  नवम्बर

 ae ©  में

 मूल  ate  में
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 की  गई  थी  जब  कि  सात  उम्मीदवार  चुने  गये  थे  ।  उनमें  से  चार  उम्मीदवार  कानपुर  जिले  के  थे  तीन

 कलकत्ता  जिला  क्षेत्र  के  थे  ।  चुने  हुये  उम्मीदवारो ंने  eM  में  अपने  पदों  पर  काम  करना  शुरू
 किया

 उन  सात  परिवीक्षाधीन सहायकों  में  से  कोई  भी  अनुसूचित  जातियों या  अनुसूचित

 ग्रामीण  जातियों का  नहीं  था

 भारतीय  नौवहन

 1६१९  श्री  रघुनाथ सिंह  :  व्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  Qeyy A ATT में  भारतीय

 नौवहन  कम्पनियों  की  विदेशी  मुद्रा  की  अनुमानित  राय  कया  थी
 ?

 वित्त  मंत्री  ato  डी०  देशमुख )  geyy  में  भारतीय  वाष्पपोतों  तथा  वाययान  मालिकों

 भ्रमणा  संचालकों  द्वारा  एकत्रित  alate  माल  भाड़ा  तथा  यात्री  किराये  के  को  भेजें  प्रेषण  ४५१

 करोड़  रुपये  के  थे  ।  भारतीय  जहाजी  कम्पनियों  की  राय  के  कोई  पाक  ७  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 भारत का  राष्ट्रीय  भ्र भि लेखागार

 1६२०.  श्री  गार्डिलिगन गौड़  :  कया  शिक्षा  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की  कृपा

 जिसमें  भोपाल  सरकार  द्वारा  भारत  के  राष्टीय  भ्र भि लेखागार  को  भेंट  किये  गये  महत्व पण

 भ्र भि लेखों का  ब्योरा  दिया  गया  हो  ?

 दिक्षा  मंत्री  के सभा-सचिव  एस०  एम०  भोपाल  सरकार  ने  भारत  के  राष्ट्रीय

 अ्रभिलेखागार  को  लगभग  दो  लाख  अ्रभिलेख  प्रदान  fet  हैं जोकि  QaUv  से  जब  कि  यह  राज्य बना

 १९१४  प्रशासन  की  सभी  शाखाओं  के  सम्बन्ध  में  हैं  ।  कोई  विस्तृत  सुची  उपलब्ध  नहीं

 अभिलेखों  की  सूची  बनाने  में  बहुत  समय  लगेगा
 ।

 त्रिपुरा में  दुर्घटनायें

 Tere.  श्री  बीरेन  दत्त  :  क्या  गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 PRY  से  फरवरी  Reus  त्रिपुरा  में  कितनी  मोटर  दुर्घटनायें  हुईं  ;

 दुर्घटनाओं के  मुख्य  क्या  थे  ;

 इन  दुर्घटनाओं के  कारण  कितने  व्यक्ति  मरे  ;

 उन्हें  रोकने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्यो  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  35.0  ।

 (१)  बहुत  तेजी  से  ate  असावधानी  से  मोटर  चलाना

 (२)  मोटर  गाड़ियों  में  यांत्रिक  त्रटियां  ।

 y

 जाच
 (१)  व्यस्त  सड़कों  पर  भ्रनिद्चित  समय  पर  पुलिस  द्वारा  मोटर  गाड़ियों  की  भ्र कस् मात

 (२)  अपराधियों  को  तत्काल  दंड  देने  के  लिये  चलते  फिरते  न्यायालय  |

 (३)  पुरानी  गाड़ियों  के  लाइसेंसों  को  रद  करना  ।

 त्रिपुरा सरकार  के  कर्मचारी

 1६२२.  को  बीरेन दत्त  :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 १९५४-५५
 में  त्रिपुरा  सरकार

 के
 कर्मचारियों

 ने
 ate

 या  निलम्बन  के  विरुद्ध  कितने  मुकदमें  प्रदा लतों  में  चलाये  थे  ;
 ह  ि  ब  अ  |

 मर  अंग्रेजी  में
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 कितने  मुकदमों  का  निर्णय  कर्मचारियों  के  पक्ष  में  किया  गया  था  ;

 न्यायलय  के  भ्रनुदेशों  के  भ्रनुसार  सरकार  द्वारा  कर्मचारियों  को  कितनी  राद  दी  गई  ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  :  से  7)  भ्रपेक्षित  जानकारी  त्रिपुरा  प्रशासन

 से  मंगवाई  गई  है  भ्र ौर  प्राप्त  होने  पर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 रूस  को  वैज्ञानिकों का  प्रतिनिधि  मंडल

 सरदार  इकबाल  fag

 श्री  कार  के०  गुप्त
 :

 1६२३
 {

 क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  १४  १९४४  को  पूछे  गये
 प्र तारांकित TT  संख्या  ५०८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रूस  भेजें  गये  वैज्ञानिकों
 के

 प्रतिनिधि  मंडल  की  रिपोर्ट  we  सरकार  को  प्रस्तुत  कर

 दी  गई  है  ;

 क्या  सरकार  ने  उसके  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  किया  है
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  क् ०  डी०  :  जी  al  |

 रिपोर्ट  विचाराधीन  है  ।

 खनिज  सर्वेक्षण

 tery
 {San

 इकबाल  fag

 प्राकृतिक  संसाधन  wie  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 QEUY-UY A WIT में  और  १९५५-५६  में  ag तक  पृथक  पृथक  देश के  लिये  किन  प्रदेशों में

 खनिज  सर्वेक्षण किया  गया  था  ;

 कौन  कौन  से  खनिज  पदार्थों  का  पता  लगा  है
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  डी०  :  १९५४-५५  में  भारत

 के  भूतत्वीय  परिमाप  द्वारा  की  गई  भूतत्वीय  जांच  का  विवरण  कौर  उसके  परिणामों  का  संक्षेप

 ay

 खनिज  पदार्थ  संख्या  ३ਂ  में  दियां  गया  है  ।  इसकी  एक  प्रति  लोक  सभा  के  पुस्तकालय

 उपलब्ध है  ।

 जहां तक  QEUN-NE BT Atay F का  सम्बन्ध  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  सभी  राज्यों  में  किया  जा  रहा  है  श्र

 जांच  सम्बन्धी  जानकारी  सर्दियों  के  अन्त  में  भतत्ववेत्ता्ों  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  उपलब्ध  हो

 जायेगी

 दिल्ली  विश्वविद्यालय

 1६२४.  श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्ली  विश्वविद्यालय की  शाम  की  करायें  प्रारम्भ  करने  की  कोई  प्रस्थापना  है  ;

 यदि  तो  यह  कक्षायें  कब  से  प्रारम्भ  की  जाने  को  श्र

 इस  के  लिये  कितनी  धन  राशि  की  मंजूरी  दी  गई  है
 ?

 दिक्षा मंत्री  के  सभा  सचिव  एम०  एम०  हां
 ।

 ate  प्रस्थापना  वर्तमान  पंजाब  विश्वविद्यालय  नई  को

 प्रतिस्थापित  करने  की
 AAT  इस  पर  शिक्षाविदों  की

 उस
 समिति  जिसे  भारत

 सरकार  द्वारा

 मल  अंग्रेजी  में
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 कैम्प  कालेज  के  भविष्य  के  seq  की  जांच  करने  के  लिये  frase  की  गई  रिपोर्ट के  प्राप्त  होने  पर

 विचार किया  जायेगा  ।

 पाकिस्तान  के  विकल्प  zat  वाले  सरकारी  कमंचारो

 1६२६.  चौधरी  मुहम्मद  दिनों  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उन  सरकारी  कर्मचारियों at  राज्यवार  संख्या  कया  जिन्होंने  विभाजन  से  पूर्व

 पाकिस्तान  के  लिये  विकल्प  दिया  था  कौर  जो  वहां  गये  परन्तु  जिन्हें  भारत  में  प्रगति  सेवायें  जारी

 रखने  की  श्रीमती नहीं  दी  गई

 इसके  कारण

 ऐसे  कर्मचारियों  की  राज्यवार  संख्या  जिन्हें  भारत  में  फिर  से  सेवा-युक्त कर  लिया  गया

 है  ;  ai

 ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या  जिन  के  मामले  कभी  विचाराधीन  हैं
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  दातार )  केन्द्रीय  सरकार  के  उन  कर्मचारियों की  कुल

 संख्या  जिन्होंने  पाकिस्तान  के  लिये  विकल्प  दिया  परन्तु  जो  वहां  गये  मालम  नहीं  है  ।

 तथापि  सितम्बर  PES  में  सरकार  द्वारा  जारी  किये  गये  प्रैस  नोट  के  ४९  ३६  व्यक्तियों

 ने  जिन्होंने  पाकिस्तान  के  लिये  भझ्रन्तिम  विकल्प  दिया  परन्तु  जिन्हें  बाद  की  घटनाओं  के  कारण
 ~  ~~ ०७

 पाकिस्तान  में  अपने  पद  छोड़ने  पड़े  थे  या  जिन्हें  वहां  भ्रपने  पदों  पर  काम  करने  से  रोक  दिया  गया

 भारत  सरकार  के  भ्रमित  फिर  से  सेवामुक्त  किये  जाने  के  लिये  प्रार्थनापत्र  दिये  थे  ।  उन  के  मामलों  पर

 गुणावगुण ों  के  पर  विचार  किया  गया  था
 ।

 उन  व्यक्तियों  की  संख्या  जिन्हें  अन्ततः
 सेवामुक्त

 नहीं  किया  जा  ज्ञात  नहीं  है  ।'  राज्यवार  ह  AY  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  केवल  भारत

 श्र  पंजाब  a  बंगाल  के  विभक्त  प्रांतों  के  कर्मचारियों  को  ही  विकल्प  देने  का  अधिकार  था ।

 उन  कर्मचारियों  जिन्होंने  कि  भ्रत्तिम  रूप  से  पाकिस्तान  के  लिये  विकल्प  दिया

 भारत  की  सेवाओं में  सेवामुक्त  किये  जाने  का  अधिकार  नहीं  था  ।  तथापि  कारुण्य  झ्राधार  पर

 उनमें  से  कुछ  को  सेवामुक्त  कर  लिया  गया  था  किन्तु  उनकी  ठीक  ठीक  संख्या  तुरन्त  उपलब्ध  नहीं है  ।

 राज्यवार  झ्रांकड़े  भी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  कोई  मामले  विचाराधीन  नहीं  हैं  ।

 कर-अपवचन

 1६२७.  श्री  एस०  वी०  एल०  नसीम  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि

 क्या  प्राप्त  राज्य  के  नेल्लोर  ज़िले  के  किन्हीं  भ्रामक  उत्पादकों  के  विरुद्ध  ara  कर  झ्रपवंचक  की  शिकायतें

 प्राप्त हुई  हैं  ?

 राजस्व  कौर  सैनिक  व्यय  मंत्री  एम०  सी०
 :  यह  जानकारी  मंगवाई  गई  है

 श्र  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर-रख  दी  जायगी  |

 संस्कृत को  प्रोत्साहन

 1६२८.  श्री  राम  चन्द्र  रेडडी
 :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  १२  £५६  को  पूछे  गये  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  ६२०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे रेंगे  कि  PeUV-KY  PEMY-NE  में

 (१)  विश्वविद्यालयों  को
 ;
 और

 मूल  wast  में
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 (२)  प्रत्यक्ष  रूप  से  या  राज्य  सरकारों  के  द्वारा  गैर-सरकारी  संस्थानों  को  देने  के  लिये  विभिन्न

 राज्यों

 संस्कृत  को  प्रोत्साहन देने  के  कया  भ्रनुदान दिये  गये  ।
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 लोक-सभा  वाद-विवाद

 Q——TRATAL  के  कार्यवाही  )

 लोक-सभा

 ३१  PEXR

 लोक-सभा  साढ़े  दस  बजे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नोत्तर

 भाग  १)

 ११-३३  Ao  Jo

 सदस्य  का  बंदी करण  तथा  दोष  सिद्धि

 अ्रिध्यक्ष  महोदय  :
 मुझे  सभा  को  सूचना  देनी  है

 कि
 मुझे  प्रमुख  प्रेजीडेंसी  बम्बई  से

 २७  १९५६  का  निम्न  पत्र  प्राप्त  हुआ  है  :

 भाप  को  सूचना  देनी  है  कि  लोक-सभा के  एक  सदस्य  श्री  विष्णु  घनश्याम  देशपांडे  को

 राज  गिरफ्तार  किया  गया  था  कौर  बम्बई  पुलिस  १९४१, की  धारा  ३७  (३) तथा  धारा  Ray

 के  अधीन  बम्बई  के  कतिपय  क्षेत्रों  में  सभाओं  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  बारे  में  पुलिस  ग्रायक्त च्प्क  के

 का  उल्लंघन करने  के  रोष  में  मेरे  सामने  पेश  किया  गया  |

 उनके  द्वारा  अपराध  स्वीकार  किये  जाने पर  मैंने  अराज  उन्हें  दण्ड  दिया है  उन  पर

 २५  रुपये  जुर्माना किया  है  अथवा
 जुर्माना

 न
 देने  पर  एक  सप्ताह  का  साधारण  कारावास  भोगने  का

 दण्ड  दिया  है
 ।

 श्री
 वी  जी०

 देशपांडे  ने  जुर्माना  देने  से  इन्कार
 कर  दिया  इसलिये  उन  को  जानी

 न  देने के  कारण  जेल  में  डाल  दिया  गया  है  ।  उन्हें  अस्थायी  रूप  से  पहली  श्रेणी  में  रखा  गया  है  ी

 की  मांगें

 महोदय
 :

 पुनर्वास  मंत्रालय  सम्बन्धी  भ्रनदान की कि की  मांग  संख्या  €२,  €३,  ev

 और  aé  पर  सभा  विचार  इस  के  लिये ७  घण्टे  आवंटित किये  गये  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  अपने  कटौती  प्रस्ताव  टेबल  पर  १४५  मिनट  के  भ्रमर  दे  यदि  वे  नियमित  होंगे
 र

 उनके  प्रस्तावक  उपस्थित  तो  इनको  प्रस्तुत  ग्रा  समंझा  जायेगा
 |
 प्रत्येक  सदस्य  को  १४  मिनट

 मिलेंगे  शर  श्रावश्यकतानुसार वर्गों  के  नेताओं  को
 २०  मिनट

 भ्रंग्रेजी में

 राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  प्रस्तुत  |

 कच  1051.51)--1
 २१६३७



 ३१  १९५६ १६३८५

 स्थगन  प्रस्ताव

 श्री  बलराम  दास  टंडन का

 felt  यू०  एम०  त्रिवेदी
 )

 :  श्री  बलराम  दास  टंडन  के  ग्रीन  के  दिन  बढ़ते  जा  रहे  हैं  ।

 मैंने  इस  की  सूचना  भी  दे  दी  है  ।  ऐसे  मामले  का  निपटारा  गृह-कार्य  मंत्री
 को

 कर  देना  चाहिये था
 ।  परन्तु

 पर्याप्त  विलंब  हो  गया है  ।  इसलिये  गृह-कार्य  मंत्री  को  इसके  बारे  में
 वक्तव्य  देने  के

 लियें  कहा

 जाना  चाहिये  |

 मंत्री  sito  बो०  :  स्थगन  प्रस्ताव  का  कोई  प्रश्न  नहीं  किन्तु  प्रस्ताव

 के  साथ  मुझे  भी  इस  का  खेद  है  कि  श्री  बलराम  दास  टंडन  ने  भूख  हड़ताल  कर
 दी  है  ।

 मुझे  यह  बात
 पसंद

 नहीं है  कि  कोई  व्यक्ति  अपने  are  को  आत्म-याचना सहने  के  लिये  मजबूर  किन्तु कई  बार
 इस  को

 रोका  नहीं  जा  सकता  ग्रोवर  लोग  इस  का  सहारा  ले  लेते  हैं  ।

 जहां  तक  इस  का  सम्बन्ध  है  मैं  माननीय  प्रस्तावक  को  बता  दूं  कि  मैं  आदरणीय

 श्री  एन०  सी०  डा०  गोकुल  चन्द  केशव  प्राचार्य  रामदेव  रोक  श्री
 बलराम

 दास  जी  टंडन  से  २८  फरवरी  को  मिला  था  कौर  उन  को  पुरी  सूचना  दी  थी
 जिस  मात्रा

 तक  मेरे  लिये

 उस  तारीख  तक  सूचना  देना  सम्भव  भ्र  उनके  सामने  मुख्य-मुख्य  सब  बातें  रख  दी  गई  थीं
 |

 वास्तव  मैँ  उनका  सहयोग  सहायता चाहता  था  ।  पंजाब के  लिये  जो  भी  कोई  योजना  निकाली

 उस  के  लिये  सब  समुदायों  कौर  सब  समुदायों  के  नेताओं  का  समर्थन  प्राप्त  होना  चाहिये  |  इसलिये

 मेंने  उनसे  सहायता  भ्रौर  सहयोग  तथा  सहनशीलता  की  की  मैं  इस  विशवास  के  साथ  उनसे

 बिदा  हुआ  कि  में  जो  कुछ  चाहता  उस  में  मुझे  सफलता  मिली है  ।  उस  के  बाद  मुझे  इस  प्रकार  का

 व्यवहार  बिल्कुल  विचित्र  मालूम  होता  है  ।  मैं  ब्यौरा  सहित  योजना  सभा  के  सामने  रख  सकता  था  |

 समझौते  वाली  कोई  बात  नहीं  है
 ।  मुझे  नहीं  मालूम  कि  इस  का  क्या  थे  है  ।  किन्तु  मैं  यह  योजना  सभा

 के  सामने  रखूंगा
 |

 इसमें  प्रतीक  विस्तार  करना  होगा  कौर  समस्त  ब्यौरा  तैयार  करना  होगा  ।  किन्तु

 कई  मामलों  में  प्रभी  इस  मात्रा  तक  अन्तिम  रूप  में  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  कि  मेँ  यहां  सभा  के  सामने

 पत्र  रख  या  उन  को  प्रकाशित  कर  सकूं  ।  ज्यों  ही  ये  तैयार  हो  मैं  इस  सभा  में  किसी  भी

 प्रदान
 का

 उत्तर  दूंगा ।  मैं  किसी  भी  चीज को  छिपा  कर  रखना  नहीं  चाहता  ।  इस  प्रकार  के  मामलों

 में  प्रत्येक  व्यक्ति  के  सहयोग  समथेन  की  अ्रावश्यकता  होती  है  कौर  कोई  बात  किसी से  छिपाई

 नहीं जा  सकती  ।

 श्री  एन०  ate  चार्जों
 जब  मैं  महा  पंजाब  समिति  के  प्रतिनिधियो ंके  साथ  गृहकार्य

 मंत्री  से  मिला  तब  उन्होंने  कोई  पूर्ण  चित्र  प्रस्तुत  नहीं  बल्कि  यह  श्राइवासन दिया  था  कि
 जो-जो  बातें  उनके '  बारे  में  सूचना  दी  जायेगी  ।

 अब  प्रधान  मंत्री  औऔर  गृहकार्य  मंत्री  ने  मास्टर  तारा  सिंह  को  लिख  कर  कुछ  दिया  जिसे  उन्होंने
 स्वीकार कर  लिया  दो  पक्षों  या  दलों  के  बीच  भेदभाव  करना  प्रच्छी  बात  नहीं  wa  कि  महा  पंजाब

 समिति
 की

 लाखों  लोगों  की  आवाज  है
 ।

 यही  योजना  हमारे  सामने  भी  रखी  जानी  चाहिये

 ताकि  हम  कोई  रचनात्मक  सुझाव  दे  सकते  या  अभ्यावेदन  दे  सकते ।  यदि
 गृहकार्य  मंत्री  मुझे

 या  महा  पंजाब  समिति  के  मंत्री  को  यह  योजना
 तब  कहा  जा  सकता  है  कि  सरकार  नहीं

 मानती  ।

 पण्डित  ठाक्रदास
 भार्गव

 ~
 :

 भ्र काली  दल  कौर  महा  पंजाब  समिति  ही
 चाहत बल्कि  लाखों  हिन्दू  शर  सिख  जानना

 हैं  कि  मास्टर  तारा  सिंह  से  क्या  बातचीत
 हो  रही  है  ak

 मल  अंग्रेजी  में



 भ्रनदानों की  मांगें  eRRe ३१  REXQ

 यह  योजना क्या  है  ।  इसलिये  माननीय  मंत्री  को  इन  सब  बातों  को  कर  देना  क्योंकि

 हम  सब  को  इस  में  दिलचस्पी है  ।

 जी०  ato  पंत  :  में  को  चटर्जी  ate  भार्गव  से  सहमत हँ  कि  इस  मामले में  सब

 लोगों  को  दिलचस्पी  है  ।  मैं  स्वयं  प्रौढ़  प्रधान  मंत्री  उन  सब  लोगों  से  मिलते  रहे  हैं  जिन्होंने  इस  बारे  में

 हम  से  बातचीत  करने  की  इच्छा  प्रकट  की  ।  हम न  केवल  ग्र काली  दल  Wi  महा  पंजाब  समिति के

 प्रतिनिधियों या  कुछ  कांग्रेस  वालों  से  ही  मिले  बल्कि  हम  उन  सब  लोगों  से  मिले  हूँ  जो  इस  विषय  में

 बातचीत  करना  चाहते  थे
 ।

 अब
 भी

 हम  इन  के  बारे  में  बातचीत  करने
 को

 तैयार  हैं
 ।  वास्तव  बहुत

 उस की  मुख्य-मुख्य  बातें  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  हो  गई  थीं  ।  जो  कुछ  बकाया है  वह
 के  बारे  में  जिस का  मूल  ढांचे  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  |  प्रत्येक  व्यक्ति  उसे  जानता

 में  समझता  हूं  इसे  अपने  दिल  से  स्वीकार  करता  चाहे  कहे  या  न  कहें  ।

 श्री  एन०  सी०  चीजों  :  यह  गलत  है  |

 पंडित  जी०  ato  पंत  :  राजनैतिक  see के  लिये  चाहे  वह  भिन्न  व्यवहार  करें  ।  किन्तु

 मेरा  विश्वास है  कि  अधिकतर  लोग  संतुष्ट  हैं  कि  यह  अच्छी  ठोस  रौ  पूर्ण  योजना  है  जो  पंजाब के

 सब  वर्गों  के  सब  लोगों  में  सद्भावना  पैदा  करेगी  झर  उनका  कल्याण  करेगी  ।  कोई  भी व्यक्ति

 श्रवन
 सकता  है  कौर  जितनी  सूचना  मेरे  पास  उपलब्ध  है  वह  मैं  सभा  के  सामने  रख  दूंगा  ।

 श्रिया  महोदय
 :

 मेरा  सुझाव  यह  है  कि  जब  इन  सब  मामलों  पर  चर्चा  हो  रही  हैं  किसी  व्यक्ति
 के

 लिये  भूख  हड़ताल  के  द्वारा  सरकार  को  बाध्य  करना  उचित  नहीं  है  ।

 दूसरे  यह  मामला  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  के  रूप  में  सभा  के  सामने  जायेगा ।  यदि  कोई  व्यक्ति

 भर  हड़ताल  कर  दे  तो  इसमें  सरकार  PT  करेगी  सभा  क्या  करेगी  ?

 श्री  एन०  सी०  चीजों
 :  एक  दल  की  जानबूझ  कर  उपेक्षा  की  गई  है  उसे  लिख  कर  नहीं

 दिया  गया  ।  हमारा  यही  area  है  ।

 महोदय :  इसीलिये  मैं  अल्प  सूचना  प्रश्न  की  अनुमति  देने  को  तैयार  था  ।  यदि  एक  सदस्य

 नियम  का  पालन  नहीं  तो  दूसरे  भी  उसका  पालन  नहीं  करेंगे  ।  ale  माननीय  मंत्री  स्थगन  प्रस्ताव
 का  उत्तर  देना  चाहते  थे  तो  उन्हें  मझे  बताना  चाहिये था  ।

 पंडित  जी०
 बी०  पंत

 :  माननीय  सदस्य  द्वारा  प्रदान  पूछे  जाने  के  बाद  मेरी  ओर  देखा

 था
 तो  मेंने  समझा  कि  श्राप  चाहते  हैं  कि  में  इसका  उत्तर  दूं

 ।  मैं
 सभा

 की
 इच्छायें  पूरी  करना  चाहता

 कुछ  भी  रोक  कर  रखना  नहीं  चाहता  |

 अ्रनदानों की  मांगें

 महोदय  :  अब  सभा  पुनर्वास  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  विचार  करेगी  |

 निम्न  लिखित  माँगें  प्रस्तुत  की  गई  :-

 माग  सख्या  झिझक  राशि  रुपयों में

 RR  पुनर्वास  मंत्रालय  ३०,०  ३,०००

 &3  विस्थापित  व्यक्तियों  पर  व्यय
 9 &

 4%, 900

 gy  पुनर्वास  मंत्रालय  के  अधीन  विविध  व्यय  2,000

 १३६  ze,
 ial

 Y¥,o00 पुनर्वास  मंत्रालय का  पंजी  व्यय

 भ्रंग्रेजी
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 एन०  सी०  चटर्जी  :
 पिछले  दो  दिनों  से  पाकिस्तान  सरकार  की  कड़ी  श्रालोचंना

 की  जा  रही है  कि  उसने  अल्पसंख्यकों  के  प्रति  बहुत  बुरा  व्यवहार  किया  कौर  विधि  मंत्री  तथा
 अन्य

 मंत्रियों  ने  बड़ी  विवशता  कौर  इरादा  प्रकट  की  है
 ।

 पुनर्वास  मंत्री  नें  कहा  है  कि  अत्याधिक  हिन्दुओं  के  प्रतिदिन  भारत  में  खाने  के  कारण  सब  योजनाएं

 बेकार  हो  गई  हैँ  प्र  यह  स्थिति  बड़ी  भयानक  है
 ।

 परन्तु  शरणार्थी  लोगों  में  यह  बात
 het

 हुई  है
 कि

 सरकार  कौर  पुनर्वास  मंत्री  अपनी  भ्र योग्यता  और  अक्षम ताको छिपाने को  छिपाने  के  लिये  यह  प्रचार  कर  रहे

 हूँ  ।  मूझे  इस  के  प्रति  खेद  है  ।

 दारणार्थी  कहते  हैं  कि  सरकार  झ्र पनी  त्रुटियों  को  छिपाने  के  लिये  लगातार  पाकिस्तान  सरकार पर

 दोषारोपण  करने  का  प्रयत्न  कर  रही  है  ।  परन्तु  हमें  सभा  को  कौर  सरकार  को  बताना  है  कि  हमारी

 सरकार  ने  अरपना  कत्तव्य  पुरा  नहीं  किया  है  |  उसे  aa  अपने  उत्तरदायित्व के  प्रति  पूर्णतया  जागरुक

 होना  चाहियें  ।  प्रति  मास  २०  हजार  से  अधिक  लोगों  का  भारत  में  जाना  बड़ी  गम्भीर AK

 भीषण  समस्या  है  ।

 क्या  हमें  इस  की  नहीं  थी  कि  अल्पसंख्यक  लोगों  को  पाकिस्तान  से  निकलना  पड़ेगा  ?

 कितने  खेद  की  बात  है  कि  इतनी  बड़ी  सरकार  का  इतना  बड़ा  संगठन  इस  समस्या  को  हल  करने  में

 रहा  है  ।  भ्राइचयं  की  बाते  है  कि  हम  अपनी  सफलता  को  छिपाने  के  लिये  पाकिस्तान  पर  दोष  लगाते

 हैं प्र  उससे  करते  हैं  कि  वह  निष्क्रमण  को  रोकने  का  प्रयत्न  करेगा  |

 मैने  और  डा०  साहा  ने  प्रधान  मंत्री  से  जोरदार  की  थी  कि  पुनर्वास  मंत्री  को  कलकत्ता में

 रहना  चाहिये
 ।

 यह  बात  wafers  है  कि  पूर्वी  पाकिस्तान  से  लगभग
 ४०  लाख  लोग  भारत  में  करा  चुके

 हैं  ,  पौर यह  निष्कर्ष प्रति  पल  बढ़ता  चला  जा  रहा  है
 ।

 वहां  दल  हिन्दुओं  पर  अत्याचार

 कर  रहा  प्रत्येक  हिन्दू  पर  विशेष  कर  लगाया  जाता  है  कौर  पुलिस  उन्हें  तंग  करती  है  तथा  न्यायपालिका

 भी  उन  को  यातनाएं दे  रही  है  उन्हें वग ऋण देने ऋण  देने  पड़त ेहैं  शराब  प्रकार से  को  वहां

 से  भागने
 को

 बाध्य  किया  जा  रहा  है
 ।

 वहां  फरीदपुर  में  २  हिन्दु ग्न ों  कौर २०  मुसलमानों को  ऋण  दिया

 गया  कौर  उस
 की

 वसूली  मुसलमानो  से  नहीं
 की

 गई  बल्कि  समस्त  रकम  हिन्दुओं  से  वसूल  की  गई  ।

 इस  प्रकार  वर्ग  ऋण  की  वसूली  के  लिये  हिन्दुओं  की  सम्पत्ति  की  जाती  है  ।  मैँ  पते  शादी  सब

 कुछ  बताऊँगा  |

 afar  बंगाल  की  श्री-व्यवस्था  पहले  ही  डगमगा  रही  है  क्योंकि  वहां  जनसंख्या  अधिक  है  कौर

 भूमि  कम  है
 ।

 उस  पर  श्री  इतने  अधिक  दरबारियों  के  भरा  जाने  से  यह  समस्या  भ्रत्यन्त  भीषण  हो

 गई  है
 ।

 नेहरु-लियाकत  सन्धि  के  भ्रनुसार  जो  मुसलमान  भारत  से  पाकिस्तान  जा  कर  लौट

 आयें  उन्हें  बसाना  भी  हमारा  कतेंव्य  हो  गया  है  ।

 प्रधान  मंत्री  ने  हमारा  सुझाव  स्वीकार कर  लिया  था  कि  पुनर्वास  मंत्री  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य

 मंत्री  प्र  पुनर्वास  मंत्री  के  साथ  मिलकर  इस  समस्या  को  हल  करनें  का
 प्रयत्न

 करेगा
 ।

 बातें  बहुत  की

 बहुत  कम  हुआ
 |

 विकास  कार्यों  कौर  नवीन  बस्तियों  का  जो  प्रचार  किया  गया  वह

 बिल्कुल  असफल  रहा  है
 ।

 यह  कितने  खेद  ग्रोवर  दुःख  की  बात  है  ।

 बहुत  से  परिवार  दो-तीन  वर्षों  से  शिविरों  में  सड़  रहे
 उनको

 कोई  काम  नहीं  दिया  इस

 से  प्रतीत  होता  है
 कि

 मंत्रालय  में  योजना  की  कमी  है  ।
 केवल  पाकिस्तान को  दोषी  ठहराने  के  बजाय

 यदि  हम  अपनी  भोर  तो  हमें  वास्तविकता  का  ज्ञान  होगा  ।  लोगों  को  बेकार  रखने का  मानसिक  प्रभाव

 यह  होगा  कि  काम
 मिलने

 पर  वे  काम  करने के  लिये  भ्र योग्य हो  जायेंगे  ।  पश्चिम  बंगाल  की  स्थिति

 मूल  अंग्रेजी  में
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 अरब  ऐसी  हो  गई  है  कि  वह  अधिक  भूमि  नहीं  दे  सकता
 ।

 हम  लगातार  विस्थापित  लोगों  के  लिये

 उद्योग  स्थापित  करने  ौर  उनको  काम  देने  की  बातें  कर  रहे  परन्तु  वास्तव  में  देखा  जाये  तो  उनकी

 बड़ी  दयनीय  कौर  शोचनीय  भ्र वस् था  है  ।  मैं  यह  नहीं  पसंद  करता  कि  स्थानीय  लोगों  att  विस्थापित

 लोगों  में  विलय  न  हो  ।  हम  कन्ट्रोल  सरकार  की  बड़ो-बड़ो  योजनाकारों  को  बातें  सुन  रहे

 वास्तव  में  बातें  अघिक  होती  हैं  सनौर  काम  बहुत  ही  कम  होता  है  ।  प्रधान  मंत्री  इस  बात  का  प्रयत्न  कर  रहें

 थे  कि  इन  शरणार्थियों  के  पुनर्वास  में  सभी  राज्य  केन्द्र
 की

 सहायता
 करेंगे  |  किन्तु  सबसे  दुःख

 की  बात  तो  यह  है  कि  हमने  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  की  सिफारिश की  इस  बारे  में  मूंद  स्वीकार

 किया  है  ।  बात  तो  वास्तव  में  यह  है  कि  ये  लोग ,  जो  राज  इतनों  कठिनाई  उठा  रहे  उन्हें
 न

 तो

 नीतिक  मामलों  की  परवा  है  भ्र  न  ही  संवैधानिक  समस्याओं  को  ही  वे  समझतें  हैं
 ।

 वे  तो  अपने  पुराने

 सांस्कृतिक  वातावरण में  पश्चिमी  बंगाल  से  मिले  स्थानों  में  रहना  चाहते  हैं  ।  यदि  पुनर्वास  की  दृष्टि

 से  किशनगंज  उपयुक्त  क्षेत्र  नहीं  था  तो  कम  से  कम  मानभूम  तो  इस  योग्य  था  ही
 ।

 मेरी  समझ  में  नहीं

 ara  कि  ऐसा  क्यों  नहीं  किया  गया  ।

 बात  यह  है  कि  हमारे  पास  भूमि  नहीं  है  ।  हमें  ae  प्रतीक  भूमि  चाहिये
 ।

 हमें  पश्चिमी बंगाल  से

 मिली  हुई  लगभग  ४,५००  वर्ग  मील  भूमि  मिलने  वाली  थी  ।  मैं  उनको
 सम्मति  बता रहा  हूँ

 ।

 महोदय  :  क्या  यह  उन  लोगों  को  पूर्वी  बंगाल  से  निकालने  के  लिये  दबाव  डालने  का

 निमंत्रण  नहीं  होगा  ?

 श्री  एन०  सी ०  चटर्जी  :  विलयन  इरादी  की  प्रतीक्षा न  कर  सीधे  आते  रहेंगे  पौर  हम  उन्हें

 रोक  भी  नहीं  सकेंगे  क्योंकि  यंह  उनकी  योजना  है  ।

 मैं  जानना  यह  चाहता  हूं  कि  qa  बंगाल  के  बाहर  शरणार्थियों  के  पुनर्वास  में  कहां  तक॑  ठोस

 प्रगति  हुई  है  ।  वर्तमान  पुनर्वास  मंत्री  के  काल  में  एक  भी  परिवार नहीं  है  ।  उन्होंने इस
 पद  पर

 ama  &  कहा  था  कि  वे  विस्थापितों  को  लाभदायक  काय  देने  के  लिये  मध्यम  पौर  छोटे  पैमाने  के

 उद्योग  खोलेंगे ।  यह  भी  कहा  गया  था  कि  लगभग  एक  दर्जन  बड़े  उद्योग  भी  खोले  जायेंगे  जिनमें

 सरकार  कुछ  धन  देगी  किन्तु  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता कि  at  तक  कोई उद्योग  क्यों  नहीं
 खोला

 गया
 इन  योजनाकारों को  रोक  क्यों  रखा  गया  है  ।  मैंने  श्र  डा०  मेघनाद  साहा  ने  प्रधान  मंत्री

 से
 मिल

 कर  यह  सुझाव  दिया  था  कि  वह  पुनर्वास  मंत्री  कौर  वित्त  मंत्रालय का  कोई  व्यक्ति  कलकत्ता

 में  रखा  जाये  जिससे  पुनर्वास  ard  बिना  विलम्ब  के  किया  जा  सके  ।  इन  योज्ताम्ों  को  कार्यान्वित

 न  किये  जानें  का
 कारण  सभा

 को  बताया  जाना  चाहिये  ।.

 मिलन-भिन्न ज़िलों  के  लिये  ote  योजनायें  बनाई  गई  हूँ  किन्तु  कार्यान्वित  एक  भी  नहीं  की  गई  ।

 समझ  में  नहीं  बनाता  क्या  कठिनाइयां  हैं  ।  यदि  धान  करना  इरादी  जैसी  योजनायें  एक  बार  सफल  नहीं

 सिद्ध  हुईं  तो  क्यों  नहीं  चलाई  जातीं  ।  मेरा  सुझाव  तो  यह  है  कि  बड़े  उद्योग  की  अनुपूरक  WaT

 सहायक  उद्योग  स्थापित किये  जाने  चाहियें  ।

 में  तो  चाहता  यह  हूं  कि  कुछ  कार्य  हो  जाने  के  फप चचा  उसका  प्रचार  किया  जाना  चाहिये  ।  PEXy

 से  केन्द्रीय  मंत्रणा  समिति  कार्य  कर  रही  मैं  उसकी  सिफारिशें  जानना  चाहूंगा  ।  मैं  विकलांग

 निकासों  का  पुनर्गठन  करने  कौर  विस्थापित  महिलाओं  को  प्रशिक्षण  देने  का  समर्थन  करता  हूं  ।  केन्द्रीय

 मंत्रणा  समिति  के  प्रतिवेदन  से  ज्ञात  होता  है  कि  इस  we  बहुत  अच्छा  कार्य  किया  गया है  |

 लड़के-लड़कियों  को  शिक्षा  देना  तपेदिक  के  विस्थापित  रोगियों  के  उपचार  में  सहायता  देने  के

 लिये  उचित
 कार्यवाही  की  गई  है  ?  ।

 मल  अंग्रेजी  में
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 राज्य  सरकारों  को  यह  च  हिय  कि  वह  स्वस्थ  लोगों  को  दीवारों  में
 न

 रहने  दें
 ।

 पूर्वी  बंगाल
 के

 बहुत  से  लोग  ऐसे  हूँ  जो  छोटे-मोटे  काम  कर  सकते  हैं
 ।

 कुछ  राशि  लगा  कर  सरकार  उन्हें  काम

 दे

 सकती

 है  ।  छः  मास  से  अ्रधिक॑  किसी  भी  परिवार  को  शिविर  में  नहीं  रहने  देना  चाहिये
 ।

 सम्भव  हो  तो  उन्हें  बस्ती

 के  विकास  कार्य  में  लगाया  जाना  चाहिये  |

 शिविरों  से  बाहर  के  दरबारियों  की  दशा  बड़ी  शोचनीय  है  ।  इनमें  से  काफीਂ  संख्या  में  लोगों  को  काम

 मिल  सकता  है  ।  नई  बस्तियां  बसाने  के  बजाय  प्राय  तो  यह  लोगा
 कि

 विकसित  नगरों  को  विकसित

 करके  उनमें  उद्योग  स्थापित  किये  जायें  |  तभी  इससे  लाभ हो  सकेगा  ।  शरणार्थियों को  प्लग  नहीं  रखना

 चाहिये  ।  वास्तव में  इन  लोगों  के  पास धन  तो  है  नहीं  इसी  व्यवस्था  में  उन्हें  भी  खपाने

 का  प्रयत्न  किया  जाना  चाहियें  ।  इस  कारण  पुनर्वास  नीति  बनाने  में  विशेष  सजग  रहना  चाहिये  ।
 में

 माननीय  मंत्री  को  सुझाव  दूंगा  कि  वह  इस  कार्य  को  राष्ट्रीय  विस्तार  विकास  कार्य  में  मिला  दें
 ।

 स्थानीय  लोगों का  सहयोग  प्रौढ़  सहानुभूति भी  बड़ी  आवश्यक  है
 ।

 मैँ  पश्चिमी  बंगाल
 के

 मुख्य  मंत्री
 के

 इस  कथन  से  सर्वथा  सहमत  हूँ  कि  पुनर्वास के  लिये  स्वीकृत राशि  में  से  रोजगार  के
 नवीन  साधन  ढूंढने

 की  कौर भी  व्यय  करना  चाहिये  ।  इस  पर  मंत्रालय  को  तत्काल  कुछ  उपाय  करना  चाहिये
 ।

 मैं  श्रीमती  सुचेता  कृपा लानी  के  सुझाव  का  हृदय  से  समर्थन  करता  हूँ
 कि

 श्राप  हज़ारों  मुसलमान

 आप्रवासियों  को  जो  कलकत्ते  की  पटसन  मिलों  wife  में  खपाते  जा  रहे  इसे  रोकना  होगा  क्योंकि  वे

 वहां  के  मूल-वासियों  के  मकान  भूमि  पर  कब्जा  करके  बैठ  जाते  हैं  ।  पाकिस्तान की  यह  सरासर

 ज्यादती उचित  नहीं  है  ।  क्या  इस  चीज़  को  रोका  नहीं  जा  सकता ?  मैं
 तो  कहूँगा  कि  उनके

 पत्र  रोक  लिये  जानें  चाहिये  ।  क्या  नेहरू-लियाकत  समझौता  यही  है
 ?  क्या  लोगों  का  घर-बार

 लुटता  रहे  HTT  यों  ही  देखते  रहेंगे  ?  माननीय मंत्री  को  चाहिये  कि  पूर्वी  बंगाल  से  जाने  बाले

 प्रत्येक  व्यक्ति  का  पार-पत्र  तत्काल  रह  कर  दें  ।  मैं  तो  कहूँगा  कि  यदि  श्राप  ऐसा  नहीं  करते  तो  न्र पर  गतंव्य

 का  पालन  नहीं  कर  रहे  न  जाने  कितने  लोग  कलकत्ता की  सड़कों  पर  भूखों  मर  रहे  sa

 उनक  लिये  कुछ  भी  न  करके  उल्टे  दूसरे  राज्य  के  नागरिकों  को  काम  दे  रहे  हैं  ।  यह  कहां  का  न्याय  है
 ?

 एक  बात  मैं  पुनर्वास  मंत्री  से  यह  भी  पूछना  चाहूँगा  कि  कया  बहुत  से  पाकिस्तानी  सीमा  पार  कर

 त्रिपुरा  राज्य  में  घुस  od  हैं  प्र  खेती  करने  लगते  हैं  ?  यहां  की  उत्पादन  बाहर  ले  जाते  जिससे  हमें

 हानि  होती  है  भाप  हैं  कि  ऐसा  करने  के  लिये  उन्हें  सुविधा  देते  अत  जब  तक  इस  सम्बन्ध

 में  अपनी  इन  लोगों  के  प्रति  सहानुभूति  पूर्ण  नीति  में  परिवर्तन  नहीं  करेंगे  तब  तक  ऐसे  ही  चलता  रहेगा  |

 श्रीमती सुचेता  कृपा लानी  :  मेरे  विचार  से  पुनर्वास  की  सब  से  बड़ी  समस्या  पूर्वी

 बंगाल  से  बहुत  बड़ी  संख्या  में  शरणार्थियों  का  है  ।  मैंने  इस  विषय  पर  विशेष  चर्चा  के  लिये

 कहा  था  जिससे  देना  का  ध्यान  इस  झोर  आकर्षित  किया  जा  सके  ।  मुझे  खेद  है  कि  मैं  और  श्री  एन०

 सी
 ०

 चटर्जी  इस  बारे  में  एकमत  हैं  कि  भ्रमण-संख्यक  कार्य  मंत्री  और  प्रधान  मंत्री  के  उत्तर  से  हमें  बड़ी

 निराशा हुई  है
 ।

 उनका  कहना  है  कि  हम  इस  बारे  में  भ्र समर्थ  हैं  क्योंकि  न  तो  हम  पाकिस्तान को

 बुझा  सकते  हैं  शौर
 न

 ही  उस  पर  जोर  डाल  सकते  हैं  |  हम  समझते  थे  कि  श्री  खनना  के  इस  पर  भार  के

 संभालने  से  कुछ  अच्छे  परिणाम  निकलेंगे  |  किन्तु  बात  उल्टी  निकली ।  प्रधान  मंत्री  को  ae  इस

 सम्बन्ध  में  स्वयं  कार्य  करना  पड़ेगा
 |

 चूंकि  प्रधान  मंत्री  ने  जिस  प्रकार  का  पत्र  व्यवहार  किया  उससे  स्थिति

 कुछ  संभल  नहीं  सकती  |  अब  पाकिस्तान  सरकार  जैसे  भी  मर्जी  करायेगी  इस  समस्या  को  निबटायेगी ।

 इरा  हिसाब  से  तो  पूर्वी  बंगाल  के  १,२०,००,००० हिन्दू  यहां  झा  जायेंगे  |  यह  कार्य  इतना  दुरुह  है  कि

 हमें  म्रपनी  सम्पूर्ण  शक्ति  झर  संसाधनों  को  इसमें  लगाना  पड़ेगा  ।  यदि  पंजाब  की  शरणार्थी  समस्या  पर

 हमने  गम्भी  रता पूर्वक  विचार  किया  होता  तो  केवल  पश्चिमी
 बंगाल  पर

 यह  समस्या
 न

 छोड़  दी  जाती
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 केवल  थोड़ी  सी  सहायता  केन्द्र  से  दे  कर  उसका  सारा  भार  हमने  बंगाल  पर  छोड़े

 दिया  है

 परिश्रमी  बंगाल  में  यह  समस्या  कैसे  निबटाई  गई  इस  पर  मैं  बताना  चाहूँगी  |  सबसे  पहले
 तो  यह

 था  कि  सरकार  यह  समझती  थी  कि  इन  शरणार्थियों  को  हमें  नहीं  बसाना  पड़ेगा  ।  रोक  हमारे

 प्रधान  मंत्री  पंडित  नेहरू  कहते  थे  कि  कुछ  ही  दिनों  में  ये  शरणार्थी वापस  लौट  १९५२  के

 सरकार  ने  इसका  गम्भीरता  अनुभव  किया  कौर  उसने  लोगों  का  पुनर्वास  करना  शुरू  किया
 ।

 एक  फैशन  दिल्ली  में  यह  चल  रहा  है  कि  पूर्वी-बंगाल  के  दरबारियों  के  बारे  में  कहा  जाता  है  कि  वे

 बड़े  सुस्त  धनकौर  सुविधाओं  का  उपयोग  तक  नहीं  कर  सकते  ।  मैं  इस  आरोप  का  विरोध  करती  हूँ
 ।  वास्तव

 में
 देखा  जाये  तो  पूर्वी-पाकिस्तान  कौर  पद्चिमी-पाकिस्तान  से  कराये  शरणाधियों  के  साथ  भिन्न-भिन्न  प्रकार

 का
 व्यवहार  किया  जाता  है

 |
 श्री  विश्वास  ने  नाम शूद्र  लोगों  का  उल्लेख  किया  था  ।  वें  लोग  बड़े  मेहनती

 होते  इनको  सुविधायें  नहीं  दी  जा  रही  हैं  जब  कि  वें  काम  करने  को  तैयार  हैं  ।  न  जाने कितने

 लोग  भूखों  तड़प  रहें  तपेदिक  से  पीड़ित  हैं  |

 aq  कमी  व्यवस्था  को  लें  लीजिये  |  सलमान  निष्क्रमणार्थी  २४  लाख  एकड  कमी  छोड़  गये  थे  ।

 पश्चिमी-पाकिस्तान  से  जो  शरणार्थी  कराये  शर  पंजाब  कौर  पेप्सू  में  बसे  उनको  जितनी  भूमि  वे  छोड़कर

 ara थे  उसकी  ६०-७०  प्रतिशत कमी  दी  भी  गई  अन्य  लोगों  को  १०  एकड़ से  १४५  एकड तक  |

 जब  कि  बंगाल  के  शरणार्थियों  को  खराब  किस्म  की  वह  भी  केवल  &  बीघा  भूमि  के  हिसाब  से  दी

 Tr  थी  ।

 रण  चक्रवर्ती  बल्कि उतनी  भी  नहीं  ।

 pata सुचेता  कृपा लानी  :  सरकार ने  जो  भूमि  कृषि  योग्य  बनाई  वह  ६  बीघा  के  हिसाब

 से  दी  जा  रही  है  किन्तु  इतनी  कमी  से  उन  बेचारों  का  क्या  भला  होगा
 ?

 यदि  बीघे  के  बजाय  इतने  एकड़

 कर  दिये  जायें  तो  ग़नीमत  है  ।  हम  से  कहा  जाता  है  कि  इन  लोगों  को  काम  ही  करना  नहीं  भ्राता

 पुनर्वास  के  सारे  प्रयत्न  निष्फल  हो  जाते  हैं  |

 श्री  एन०  सी ०  चटर्जी  की  इस  बात  का  मैं  भी  समर्थन  करती  हूँ  कि  स्थानीय  लोगों  कौर  शरणार्थियों

 के  बीच  दुर्भावना  उत्पन्न  हो  रही  है  ।  इस  कायें  में  सरकार  को  गैर-सरकारी  एजेंसियों  की  सहायता

 से  दोनों  में  भ्रच्छे  सम्बन्ध  स्थापित  करनें  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  ।

 पंजाब  में  २४  लाख  शरणार्थी बसाये  गये  जबकि  पश्चिमी बंगाल  में  ३१  लाख  से  हैं

 अभी  नित्य  प्रति  उनका  जारी  है
 ।

 बंगाल  छोड़  कर  जो  मुसलमान  चले  गये  wa  वापस लौट  रहे

 हैं  समस्या झर  भी  गम्भीर  हो  गई  है  ।

 अब  सम्पत्ति  के  प्रशन  को  लीजिये  ।  पश्चिमी  पाकिस्तान  के  दारीयों  के  लिये  निष्क्रिय  सम्पत्ति

 विधि  किन्तु  पूर्वी  पाकिस्तान  के  शरणार्थियों  के  लिये  ag  at  नहीं  इसका  बहुत  प्रभाव  पड़ता  है
 जो

 इस  प्रकार  है  कि  ऋण  कौर  मकानों शादी  के  रूप  में  सरकार  ने  ८४५  करोड़  या  €  ४५  करोड़  रुपया  इनको

 दिया  है  जिसमे  से  पुनर्वास  किया  जा  रहा  है  ate  प्रतिकर  दिया जा  रहा  है  wa  कि  बंगाल  में  क्यां

 इस  प्रकार  की  कोई  चीज़  है
 ?

 बंगाल  में  एक  औसत  परिवार  को  पुनर्वास  सहायता  के  रूप  में  ७००  या
 ८००

 रुपये  मिलता  है  जबकि  बहुतो  को  वह  भी  नहीं  |

 शब  हमें  देखना  यह  है
 कि

 निष्क्रमणार्थी  सम्पत्ति  विधि  के
 न

 होने  से  लोगों  के  पुनर्वास  पर  क्या  प्रभाव

 पड़ता है  ।  पंजाब के  शरणार्थियों  को  तो  दावे  के  बदले  राशि  मिल  जाती  है  जबकि  पूर्वी  बंगाल  के  लोगों

 के
 दावे

 हैं  ही  नहीं  ।  उन्हें
 Joo9 }  ¥ooe

 था  i900  रुपये  ऋण  के  रूप  में  दिये  जाते  हैं  यह  राशि  बहुत

 मूल  अं अंग्रेजी  में



 १६४४  अनुदानों  की
 मांगें  ३१  १९५६

 [  गोमती  सुचेता  कृपा लानी  |

 ही  कम  हैं  ।  भ्र पने  दावे  के  लिये  मिलने  वाली  राशि  के  रूप  में  वे  इसे  नहीं  चुका  पाते
 ।  मेरा  सुझाव है  कि

 यह  राशि  इन्हें  ऋण  के  रूप  में  नहीं  अपितु  अनुदान  के  रूप  में  दी  जानी
 भ्र न्य था  वे  उसे  नहीं

 चुका  पायेंगे  |  सम्भव  है  कि  उसे  चुकाने  के  लिये  उन्हें  लोटा-थाली  तक  बेच  देना  पड़े
 ।  इस  प्रकार

 उनका  पुनर्वास नहीं  हो  सकेगा  |

 पूर्वी  बंगाल  के  विस्थापित  व्यक्तियों  के  सामने
 रोज़गार  की  समस्या  बड़ी  विकट है

 ।  ३०,०००

 व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  दिया  जा  चुका  है  पर  उनमें  से  कितनों  को  वास्तव  में  रोजगार  दिया  गया  है
 ।  मेरा

 अनुभव  है  कि  उन्हें  अधूरा  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  तथा  रोज़गार  देने  का  प्रयत्न  नहीं  किया  जाता  ।

 मुझे  यह  देख  कर  बड़ी  प्रसन्नता  हुई  कि  कुछ  औद्योगिक  योजनायें  आरम्भ  की  गई  हैं
 ।

 इससे  बेकारी

 की  समस्या  कुछ  हद  तक  हल  होगी  ।  इन्हें  शी  कर  ही  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिये
 |

 योजनाओं  को

 कवित  करने  में  बड़ा  विलम्ब  किया  जाता  है  कौर  उनके  लिये  नियत  की  गई  राशि  व्यय  नहीं  कीं  जाती  ।

 यदि  यह  सच  है  तो  बड़ी  लज्जा  की  बात  इन  घोलना  को  कार्यान्वित  करने  में  कठिनाई  वित्त  व्यवस्था

 की  नहीं  हैं  ।  मुख्य  कठिनाई  तो  यह  है  कि  योजनाओं  सम्बन्धी  झौपचारिकतायें  पूरी  नहीं  हो

 यदि  हो  तो  हमें  इस  के  लिये  प्रौढ़  मैत्री  रखने  चाहिये  तथा  उन्हें  यह  शक्ति  दी  जानी  चाहिये

 कि  वे  स्थान  विद्वेष  पर  कार्य  शीघ्र  ही  निबटा  दें  ।  इस  कार्य  में  जो  कठिनाइयां  होती  हैं  उन्हें  करने

 के  लिये  हमें  कुछ  उपाय  सोचने  चाहियें  |  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  इसका  peas  करने  के  लिये  एक  समिति

 बनाई  जानी  चाहियें  ।  मैं  जानना  चाहूँगी  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  कितनी  योजनायें  रुकी  पड़ी  हैं  कितने

 समय से
 ?  समय  का  बड़ा  महत्व  है  यह  बहुत  से  लोगों  के  जीवन-मरण  का  प्रश्न  है  ।  सरकारी  विभागों

 के  पदाधिकारियों  में  सहयोग  शर  समन्वय  की  बड़ी  आवश्यकता  है  ।  wat  प्रत्येक  पदाधिकारी  केवल

 अपने  अ्रधिकार ही  जानता  है  ।  इस  कारण  काम  नहीं  हो  पाता  ।  इन  कठिनाइयों को  दूर  करने के

 लिये  ठोस  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  ।

 wa  मैं  एक  कठिन  समस्या  की  चर्चा
 करूंगी  ।  पूर्वी  पाकिस्तान  से  बहुत  से  विस्थापित  व्यक्ति

 प्रतिमास  पश्चिम  बंगाल  झा  रहे  हैं  इन  सब  को  इस  छोटे  राज्य  में  नहीं  बसाया जा  सकता ।  अभी

 तक  १८  लाख  व्यक्तियों  को  ऋण  दिये  गये  हैं  ।  इनमें  से  लगभग  तीन  लाख  व्यवसायों को  AK

 सहायता  की  आवश्यकता  पड़ेगी
 ।

 हमें  इस  समस्या  को  राष्ट्रीय  स्तर  पर  सुलझाना  चाहिये  कौर  सब

 राज्यों  सहायता  करनी  चाहिये
 |

 सम्मेलन  होते  रहते  हैं  पर  कुछ  नहीं  किया  जाता  |

 मैंने  सुना  है
 कि

 सौराष्ट्र  ने  कहा  है  कि  वह  कुछ  विस्थापित  व्यक्तियों  को  बसाने  के  लिये  तैयार

 है
 ।

 वह  स्थान  उनके  लिये  उपयुक्त  नहीं  होगा  क्योंकि  वहां  की  जलवायु  तथा  भाषा  से  भिन्न  है  ।

 मेरा  सुझाव  है
 कि

 जिन  क्षेत्रों  में  लोग  बसाये  जायें  वहां  के  गैर-सरकारी लोगों  को  मिला  कर  समितियां

 बनाई  जानी  चाहिये
 ।

 इन  समितियों  को  उपयुक्त  स्थानों  का  चुनाव  करना  चाहियें  ।  वहां  जो  दल  बसाये
 जायें  उनके

 साथ  समाज  सेवक  भेजे  जाने  चाहियें  जिन्हें  उनकी  कठिनांइयों  को  मिटाने की  पर्याप्त

 aft
 होनी  चाहिये

 ।
 विस्थापित  व्यक्तियों  को  भ्रन्यत्र  बसाने  की  योजनायें  तभी  सफल  हो  सकेंगी  ।

 पश्चिमी  बंगाल  में  चुनाव  का  ख्याल  कांग्रेस  को  इतना है  कि  वह  दूसरी  संस्थाओं  की  सहायता

 नहीं  लेना  चाहती
 |

 यह  भ्रमणी  बात  नहीं  है
 ।

 सदन  में  विपक्ष  के  सदस्य  ही  अधिकतर  उनकें  ह edt te

 लियें  प्रयत्न  करते  हैं
 ।

 दूसरे  दलों  की  सहायता  नहीं  की  जाती  इसलिये  कार्य  नहीं  हो  पाता  तथा  अ

 विस्थापित  व्यक्तियों  को  कठिनाइयां  होती  हैं  ।

 प्रधान  मंत्री  को  चाहिये  कि  वह  पाकिस्तान  से  बातचीत  करे  maf  बंगाल  में
 में

 १२०  लाख  लोगों

 को  नहीं  बसाया  जा  सकता  ।  पुनर्वास  मंत्री  पर  ही  यह  बात
 नहीं  छोड़  देनी

 मूल  अंग्रेजी  में
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 पश्चिम  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  के  विषय  में  मझे  यह  कहना  है  कि  प्रतिकर  की

 योजनाओं  को  शी  श्र  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिये  ।  पाकिस्तान  में  हम
 ४००

 करोड़  की  सम्पत्ति  छोड़

 ara  हैं
 ।

 यहां  हमारे  पास  १००  करोड़  की  निष्क्राम्य  सम्पत्ति  है  !  सरकार  ने  ८५  करोड़  रुपये  दिये  हैं  ।

 इससे  सब  लोगों  के  दावे  चुकाने  हैं  ।  कम  राशि  होने  के  कारण  बहुत  कठिनाईयां  उत्पन्न  हो  गई  हैं  ।  दोष

 रुपया  कहां  से  जायेगा  ?  यदि  सरकार  वह  रुपया  नहीं  देती  तो  हमें  पाकिस्तान  में  छोड़ी गई  सम्पत्ति

 लेनी  पड़ेगी  ।  प्रधान  मंत्री  को  वहां  के  प्रधान  मंत्री  से  इस  पर  चर्चा  करनी  चाहिय े।

 -नाच  से  कुछ  विस्थापित  व्यक्ति  प्रधान  मंत्री  भवन  पर  धरना  दे  रहे  हैं  ।  कहा  जाता  है  कि

 इन्होंने  अनधिकृत  रूप  से  घरों  पर  कब्जा  कर  लिया  है  ।  मझे  यह  भी  पता  चला  है  कि  उन्हें  २  भ्रमणा

 ३  ase
 को

 उन  मकानों  में  से  निकाल  दिया  जायेगा  |  यदि  यह  बात  सच  है  तो  इसके  लिये  कुछ  किया

 जाना  चाहिये
 ।

 उन्हें  पुनर्वास  की  सुविधायें  दी  जानी  चाहिये
 ।

 पुनर्वास  मंत्री  को  जो  इस  समय  हंस  रहे
 उनकी

 रक्षा
 करनी  चाहिये  ।

 पुनर्वास  मंत्री
 सेहर  चन्द  में  इसलिये  हंस  रहा  हूं  कि  श्राप  पहलें

 ठीक

 बाते  कह  रही  थीं  परन्तु  जो  बात  कह  रही  हैं  उसमें  आपको  ही  विश्वास  नहीं  है  ।

 श्रीमती सुचेता  कृपा लानी  :  श्राप  गलत  बात  कह  रहे  उन्हें  रहने  के  लिये  स्थान  दिया  जाना

 चाहिये
 ।

 उन्हें  भूमि  दी  जानी  चाहिये  तश्ना  मकान  बनाने  की  सुविधा  दी  जानी  चाहिये  ।  यह  कह  कर  श्राप

 उन्हें  नहीं  निकाल  सकते  कि  उन्होंने  मकानों  पर  अनधिकृत  रूप  से  कब्जा  किया  है  ।

 श्री  गिडवानी  (  )  :  शरणार्थी  केवल  पूर्वी  पाकिस्तान  से  ही  वरन्  पश्चिमी  पाकिस्तान

 और  काहनौर से  भी  ora  हैं  ।  इसलिये  सहायता  कौर  पुनर्वास  के  लिये  झ्रांकड़ों का  हिसाब  लगाते  समय
 प्राकार इन  सब  की  स्थिति  ५  सामने  रखनी  चाहिय े|

 इन  ८७  लाख  शरणार्थियों  पर  सरकार  अब  तक  लगभग  २८७  करोड़  रुपये  व्यय  कर  चकी

 यदि  पूर्वी  पाकिस्तान  से  €  ०  अथवा Gd  लाख  कौर  शरणार्थी  भारत  करा  जायें  तो  आप  भली  प्रकार

 यह  समझ  सकते
 हैं  कि  उनका  पुनर्वास करने  के  लिये  हमको  कितने  झ्र धिक  धन  की  श्रावंश्यकता

 पड़गी  |
 इसलिये  यह  अ्रत्यंत  प्रावश्यक  है  कि  यह  सभा  श्र  सरकार  इस  प्रश्न  के  पूरे  महत्त्व  को  समझे ।

 यह  कोई  ऐसी
 समस्या  नहीं  है  जो  प्रति  वर्ष  २०-४०  करोड़  रुपयों  का  उपबन्ध  कर  देने  मात्र  से  हल

 को  जा
 सके  |  इसलिये  आपको  भ्र पनी  योजनायें acta  ठोस  आघार  पर  तैयार  करनी  होंगी  यदि  श्राप

 वास्तव म  नव  काय  करना  चाहते  हैं  तो  आपको  में  ही  कम  से  कम  २५०  रुपयों  का

 उपबन्ध  करना  होगा  |

 मैं  ग्राहको  यह  बताना  चाहता  था  पूर्वी  पाकिस्तान  से  भाने  वाले
 शरणार्थियों  के  अतिरिक्त  कुछ

 विस्थापित  व्यक्ति  पश्चिमी  पाकिस्तान  से  भी  झरा  रहे
 परन्तु

 उनको
 सहायता

 झ्रथवा  पुनर्वास  का

 छ ae

 लाभ  नहीं  दिया  गया  है  ।  उनको  विभिन्न  राज्यों में  जाने  के  लिये  केवल  रेलवे  टिकट दे  दिये

 हैं
 और

 अपने  बाप  बस  जानें
 के

 लिये  कह  दिया  है
 |

 इसलिये  के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  किया
 aon  tee  क

 आवास  का  प्रबन्ध  करने  का  प्रश्न  है  ।  बम्बई  राज्य  में  aa  भी  कुछ  ऐसे  व्यक्ति  हैं  ज

 सिद्धपुर के  मंदिर  में  रह  रहे  हैं  ।  गोधरा  की  धर्मशालाओं  शौर  अन्य  स्थानों  में  रह  रहे  हैं  ।  परन्तु  उनके

 लिये  मकानों  का  उपबन्ध  नहीं  किया  गया  है  ।

 बम्बई  में  एक  कैम्प  है  |  उल्लास  का  र्थ  है  में  समझता  हूं  कि

 का
 घर  बना  gar  वहां

 एक
 लाख  व्यक्ति  रहते  हैं

 |
 यद्यपि  हमनें  वहां

 वहां  कुछ  उद्योगों की  स्थापना

 tree  wat  में
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 [  श्री  गिडवानी |

 करने  को  योजना  बनायी  ६  उद्योगों  का  उपबन्ध  कर  भी  दिया  गया  परन्तु  अभी  कोई  कार्य

 ape  भी  नहीं  किया गया  है  मंत्री  महोदय  से  मेरा  भ्रनुरोध  है  कार्य  शुरू  करायें  क्योंकि  वह
 भारत

 का  सब  से  बड़ा  कैम्प  है  |

 इसके  प्रतिष्ठित  वहां  अस्पताल  का  उचित  प्रबंध  नही ंहै
 ।

 छोटे  मोटे
 झ्रापरेशनों

 के  लियें  भी

 लोगों  को  थाना  भे  जा  जाता है  |  क्षय  रोगियों  की  संख्या भी  काफी  अधिक  जिन  पर  ध्यान  दिया  जाना

 चाहिये  ।  इसके  झ्र ति रिक्त  कैम्प  में  बिजली  की  दर  बहुत  alae  है
 ।

 निष्क्रमणाधियों  की  सम्पत्ति  का  wea  है  ।  यहਂ  बड़े  ही  भ्राइचयें  की  बात  है  कि  मुकदमों  को

 इतने  दिनों  तक  चलने  दिया  गया  है  ।  कौर  सरकार  oe  तक  भी  उनका  निर्णय  करने  में  झूमने  रही  है  ।

 मैं  महानिरीक्षक  के  कार्यालय  के  सम्बन्ध  में  कोई  कड़ी  बात  नहीं  कहना  चाहता  हुं
 ।

 परन्तु  फिर
 भी  यह

 तो
 कहूंगा  ही  कि  वह  स्थान  वद्ध  और  अवकाश  प्राप्त  लोगों  के  लिये  नहीं  है

 ।
 श्राप  को  इसके  कारणों  का

 लगाना  होगा  कि  मामलों  में  इतनी  देर  कयों  लगायी  गयी  है  ।

 इस  प्रश्न  का  दूसरा  पहलू  सम्पत्ति  वापस  लौटाने के  सम्बन्ध  में  मुर्दे  उखाड़ना

 नहीं  चाहता  हूं  क्योंकि  इसका  इतिहास  अत्यंत  ही  कटु रहा  मंत्री  महोदय  से
 मेरा  अनुरोध  है

 कि

 वह  इस  बात  की  व्यवस्था  करें  कि  न्यायपालिका  के  कार्यों  में  कोई  हस्तक्षेप  न  किया  जा  सके  ।  यदि  कोई

 व्यक्ति  इसके  योग्य  हो  atte  न्याय
 को

 मांग
 हो

 कि  उसकी  सम्मत्ति  उस  को  वापस  लौटायी  जानी  चाहिये
 तो

 मुझे  कोई  आपत्ति नहीं  है  ।

 फिर  प्रतिकर  का  प्रश्न  है  ।  विस्थापित  व्यक्ति  सम्पत्ति  ख़रीद  रहे  हैं  परन्तु  उनको  उन  सम्पत्तियों

 कब्जा  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  इसमें  बड़ा  विलम्ब  होता  है  ।  यदि  किसी  कारण  से  कब्जा  न  दिया  जा

 तो  उस  सम्पत्ति  से  करानेवाले  किराये  की  रकम  को  खरीदने  वाले  के  खाते  में  आय  के  भ्रन्तर्गत  जमा  कियां

 जाना  चाहिये  ।  यदि  सरकार  चाहे  तो  प्रशासनिक  व्यय  के  लिये इस  रकम  में  से  १०  या  १४५  प्रतिशत

 कर  सकती  है  ।  परन्तु  चाहे  कुछ  भी  जब  कोई  हवा  खरीदार  किसी  नीलक्रांता  सम्पत्ति  को  खरीदे
 aa

 उसको  किराया  और  कब्जा  फौरन  अथवा  यथाशीघ्र  दिया  जाना  चाहिये  ।

 फिर  उन  लोगों  का  प्रश्न  है  जिन  को  गंगानगर  में  भूमि  दी  गयी  है  ।  उन  की  शिकायत  है  कि  उन  को

 यद्यपि  कागज  पर  कब्जा  दे  दिया  गया  है  परन्तु  वास्तव  में  भूमि  पर  कब्जा  नहीं  दिया  गया  है
 ।  मुझे यह

 तो  नहीं  मालूम  कि  इस  सम्बन्ध  में  वास्तविकता  कया  परन्तु  मंत्री  महोदय  से  मैँ  यह  श्रतुरोध  करूंगा
 कि

 इनके  सम्बन्ध  में  भी  उसी  नीति  को  झ्र पना या  जाये  जो  अ्रलवर  के  सम्बन्ध  में  गयी  है  ।  मुझे

 गया  है  कि  एक  विशेष  पदाधिकारी  वहां  गया  परन्तु  गंगानगर  जिले  के  इन  लोगों  की  समस्या

 को  सुलझाने  के  लिये  अग्रेतर  प्रयास  किये  जाने  चाहियें  ।

 बम्बई  के  नीलक्रांता  मकानों  में  पट्टे  का  रुपया  वसूल  करने  का  प्रदान  है
 ।

 यहां  का  क्षेत्रीय  पदाधिकारी

 अत्यंत  ही  लापरवाह  है  ।  अनेक  बार  तो  वह  नियमों  का  ऐसा  निवेदन  करता  है  जो  शरणार्थियों के  हितों

 के  विरुद्ध  होता  है  ।  झप  को  यह  सुन  कर  झ्राइचरयं  होगा  कि  यद्यपि  नियमानुसार  यह  निश्चय  कर  लिया

 गया  था  कि  कृषिभूमि  के  दावेदार  wa  रुपये  प्रति  एकड़  की  दर  पर  अपने  दावों  से  गृह-सम्पत्ति  खरीद

 सकते  परन्तु  इस  पदाधिकारी  ने  यह  area  दिया  कि  इन  की  कीमत  को  प्रतिकर  की  नगरीय  दर  के

 अनुसार  घटा  दिया  जाये
 ।

 अन्य  पदाधिकारियों  से  कह  सुन  कर  इस  गलती  को  ठीक  कराया  गया  |

 बम्बई  के  ग्रामीण  दावेदारों  के  सम्बन्ध  में  भी  उसने  यह  निर्णय  किया  कि  उनको  क्षय  रोग

 ert  पर  wean  विधवा  शौर  paren  होनें  पर  भी  कोई  नगद  प्रतिकर  नहीं  दिया  उच्च

 पदाधिकारियों  att  मंत्रालय  तक  से  प्रार्थना  करने  पर  इस  सम्बन्ध  में  भ्रमण  राज्यों  जैसा  निर्णय  किया

 जा  सका है
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 आज  प्रातःकाल  मैंने  एक  पत्र  में  पढ़ा  है  कि  जिन  गैर  दावेदार ों  को  भूमि  दे  दी  गयी
 ने

 उनसे  १५  किस्तों में  उस  भूमि  का  मूल्य  वसूल  करने  का  निश्चय  किया  है
 ।

 यह  एक  अच्छा
 निर्णय  है

 |

 परन्तु  इस  का  सम्बन्ध  केवल  राजस्थान  से  ही  वरन्  प्राय  स्थानों  से
 भी

 है
 ।

 मुझे  पता  नहीं
 कि

 अन्य

 स्थानों  के  सम्बन्ध  में  क्या  स्थिति  है  ।  ग्राम  उस  विन्ध्य  प्रदेश  के  दुनिया  से  कुछ  प्रतिनिधि  मेरे

 पास  ara  थे  ।  उन्होंने  बताया  था  कि  पुनर्वास  सुविधाघरों  के  रूप  में  दी  गई  कृषि-भूमि  के  लिये  उनसे

 किस्तें  अदा  करने  को  कहा  जा  रहा  प्रौढ़  देहाती  मकानों  के  उनके  दावों  को  स्वीकार  नहीं  किया  जा

 रहा  आशा  है
 कि

 यह  निर्णय  उन  पर  भी  लागू  किया  जायेगा
 |

 श्री  सेहर  चन्द  खनना :  इसमें  भ्रन्तप्रस्त  परिवारों की  संख्या  लगभग  ¥YG,oo00  ऐसे  कुछ

 परिवार  राजस्थान  में  और  कुछ  wey  राज्यों  में  भी  |

 इकबाल  सिंह  :  पंजाब  में  भी  |

 मेहर  चन्द  खनता  :  पंजाब  भूमियों का  arden  अर्द्ध-स्थायी  योजना  के  ate  किया

 गया  था
 ।

 ATTY  शायद  याद  होगा
 कि

 पंजाब  पेप्सू  में  पुनर्वास  के  कामों  के
 लिये  भूमि का  आवंटन

 नहीं  किया  गया  था  |

 श्री  गिडवानी
 :

 मैं  मंत्री  महोदय  से  भ्रनुरोध  करता  हूं  कि  वे  बम्बई  में  निष्क्नांत  किरायेदारों  से

 पट्टे  की  राशि  वसूलने  के  मामले  की  जांच  करें  ।  कहा  जा  रहा  है  किं  उसमें  कोई  भी  एकरूपता  नहीं  बरती

 जा  रही  afar  मामलों  में  ती  मकानों  के  लिये  पट्टे  की  राशि  बिलकुल  भी  नहीं  वसूली  गयी  है  पर

 कहीं-कहीं यह  वसूली  भी  गयी  है  ।  मैं  चाहता  हुं  कि  मंत्री  मंहोदय  किसी  को  बम्बई  मेज  कर  इस  नीति  में

 एकरूपता लाने  का  प्रयास  करें  ।  इसकी  उपेक्षा  करने  वाले  अधिकारियों  को  स्थानान्तरित  कर  देना

 चाहिये  |  लोकतंत्रात्मक  पग  में  इतना  ही  किया  जा  सकता  है  ।  हमें  इसे  ठीक  करने  के  लिये  कुछ  उग्र

 कार्यवाही करनी  पड़ेगी  ।

 इस  सारी  समस्या  को  एक  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  से  देखना  श्रावंद्यक  है  ।  पश्चिमी  पाकिस्तान  से

 किसी
 भी

 सरकारी  स्तर  पर  वार्ता  करके  ही  हम  सामूहिक  निष्क्रमण  के  प्रश्न  को  नहीं  सुलझा  सकते  |

 प्रधान
 मंत्री  बता  ही  चुके  हैं  कि  पाकिस्तान  से  ही  अपनें  वचनों  से  पीछे  हटता  रहा  है  ।  जब  तक

 कि
 पाकिस्तान  के  ये  विमान  शासक  रहते  हैं  तब  तक  वे  अपने  झाइवासनों को  कार्यान्वित  नहीं  करेंगे ।

 पिछले  ors  वर्षों  से  पाकिस्तान के  रुख  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ  पाकिस्तान  ae

 योजना  के  अ्रनुसार  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कर  रही  है  ।

 हमें  watt  एक  पुनर्वास  योजना  बनानी  है  ।  हमें  इसको  सब  से  अधिक  प्राथमिकता  देनी  चाहिये

 आर  इसके  लिये  अधिक  से
 अधिक  धन  की  व्यवस्था  करनी  चाहिये

 ।

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  जानें  वाले  दारणाधियों  से  मुझे  पूरी  सहानुभूति  है  ।  उनके  लिये  प्रत्येक  सम्भव

 व्यवस्था  को  जानी  लेकिन  इसका  ae  we  नहीं  कि  पश्चिमी  पाकिस्तान  के  दारणाथियों  की  कोई

 समस्या ही  नहीं  है  ।

 ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या  भी  बहुत  अधिक  जिन्होंने  दावे  नहीं  किये  हैं  पर  उन  गैर  दावेदारों

 को
 भी

 सहायता  कौर  पुनर्वास  सुविधायें  मिलनी  चाहिये  |  यह  बहुत  wea  है  कि  सरकार  ने  छोटे

 दारों  के  ३२५  रुपयों  के  प्रत्येक  ऋण  में  से  ३००  रुपयों
 की

 छूट  दे  दी  है  ।  हमारा  कहना  है  कि  इसे  ५००

 झप यों तक  कर  दिया  जाये  ।

 मिल  wat  में
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 अनधिकृत  अधिकार  कर  लेने  वालों  के  प्रति  भी  सरकार  ने  बड़ी  कृपा  की  है
 कि

 उन्हें  थोड़ी  सी  भूमि

 सनौर  Yoo  रुपये  दिये  जाने  की  मंजूरी  दे  दी  है
 ।

 लेकिन  उस  में  एक  कमी  रह  गई  ६००  रुपये
 का

 दावा

 करने  वालें  एक  विस्थापित व्यक्ति  यदि उस  पर
 ४००

 या  Yoo  रुपयों  तक  का  सार्वजनिक देय  हो

 तो  यह  रियायत  नहीं  दी  जाती  फिर  चाहे  उनके  पास  उतना  ऋण  चुकाने  के  बाद  २००  या
 ३००  रुपये

 तक  ही  क्यों  न  रह  जाते  हैं  ।  वह  उस  धन  से  कोई  मकान  केसे  ले  सकेगा
 ?

 प्रत्येक  छोटे  दावेदार को  यह

 सुविधा दी  जानी  चाहिये  ।

 मैं  काफी  wa  से  कह  रहा  हूं  कि  इस  सब  कार्य  में  हमें  शी  पता  करनी  चाहिये  ।  मैने  १६४७ में  अखिल

 भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  की  बैठक  में  ही  कहा  था  कि  पाकिस्तान  की  स्थापना  से  शान्ति  स्थापित  नहीं

 होगी  |

 पाकिस्तान  के  वर्तमान  शासकों  के  रहते  सामूहिक  निष्क्रमण  को  नहीं  रोका  जा  सकता  फिर

 एक  ऐसी  स्थिति  पैदा  की  जायेंगी  और  प्रत्येक  तीन  या  छः  महीनों  के  बाद  वे  सामूहिक  निष्क्रमण  को  बढ़ाते

 रहेंगे ।  हमें  उसके  लिये  पुरी  तौर  से  तैयार  रहना  चाहिये  ।  सभी मंत्रियों  शौर  दलों  को  अनुभव  करना

 चाहिए  कि  यह  एक  राष्ट्रीय  मसला  है  ।  काश्मीर  की  प्राणी  जनसंख्या  नष्ट  हो  गई  है  अभी

 तक  पूरी  तरह  से  उनका  पुनर्वास  भी  नहीं  हो  सका  है  ।

 [  श्री  राघवाचारी  पीठासीन  हुए  |

 पश्चिमी  पूर्वी  पाकिस्तान  तथा  काश्मीर  से  प्रा  इन  भागों  की  कीमत  पर  ही  हमें

 भ्र पनी  स्वतंत्रता  मिली  हमें  कम  से  कम  उनके  धन  की  क्षतिपूर्ति  तो  करनी  ही  चाहिये  ।  इसलिये  मुझे

 al  है  कि  माननीय  पुनर्वास  मंत्री  द्वारा  रखे  गये  सभी  प्रस्तावों  का  सभी  लोग  समर्थन  प्रौढ़  माननीय

 पुनर्वास  मंत्री  भी  झपने  मंत्रालय  की  व्यवस्था  को  अधिक  गतिशील  बनायेंगे  |  तभी  हम  अपने  उद्देश्य

 को  प्राप्त कर  सकेंगे

 पंडित  ठाकर  दास  भार्गव  सबसे  पहले  क़ौमें  को  मुबारकबाद  देता  हूं  कि

 इस  कुर्सी  पर  पहली  मर्तबा  रौनकझ्रफरोज़  न्न्जि छ  प्रौढ़  मुझे  श्रापों उस  जगह

 पर  देख  कर  बड़ी  खुशी  है  ।

 यह  जो  रेफ्यूजीज  [aout  का  मसला  यह  रेल  एक  बड़ा  मुश्किल  मसला  है  कौर

 मुश्किल  इसकी  यह  हो  गई  है  कि  हर  साल  यह  मसला  सामने  लेकिन  इस  मर्तबा  जिस  शक्ल  में

 यह  है  वह  इतना  पहीब  खतरनाक  दौर  डरावना  है  कि  हर  एक  gran  के  दिल  के  अन्दर

 यह  एक  बड़ी  भारी  खलिश  है  कि  इसका  क्या  इलाज  हम  कर  सकेंगे
 ?  जिस  यह  एक् सो डस

 ईस्ट  पाकिस्तान  से  शुरू  हु  तो  कई  वर्ष  तक  तो  हमारी  गवर्नमेंट  ने  ae  रवैया

 गो  कि
 हम  बार  बार  कहते  रहे

 कि
 एक् सो डस  शुरू  है  शौर  यह  एक् सो डस  उसी  किस्म  का  जैसा  कि  सन्

 १९४७  में  हुमा  लेकिन  गवर्नमेंट  के  कानों  पर  जूं
 न  रेंगी  ae  वे  काफी  wa  त  छिपाते  रहे  जब  तक

 यहां
 पर

 १३-१४
 लाख  आदमी

 न
 आरा  गये

 कि
 यह  इस  तरह  का  एक् सो डस  है

 ।
 इसके  बाद  जब  यह  जाहिर

 gar
 नि

 एक  छोटा  सा  गोला  इतना  बड़ा  हैमीस्फ्यिर  बन  जायगा  कि  जिसके  वास्ते  गवर्नमेंट  के

 पास  कोई  जवाब  नहीं  होगा  तो  Tada  की  are  खुली  |  उस  भी  पहला  झटका  पाकिस्तान  ने

 दिया  तो  मुझ  को  याद  है  कि  उसका  एक  बड़ा  रिएक्शन  उचना |  हिन्दुस्तान  में  एक  ऐसी  गड़बड़ी

 पैदा  हो  गयी  ate  जिसका  कि  पहले  ही  से  सन्  १६४७  से  डर
 था  ।

 चुनाचे  मुझे  याद  है  कि  जब
 पहली

 मतबा
 नेहरू-लियाकत  पैक्ट  gar  तो  उस  कांग्रेस  पार्टी

 की
 मीटिंग  में  स्वर्गीय  सरदार  पटेल  ने  हमको

 एश्योरेंस  दिया  ak  गवर्नमेंट  की  तरफ  से  भी  de
 किया  गया  कि  mae  ऐसा  दूसरा

 झटका  पाया  तो  कोई  च् पथड्स द्  इस्तेमाल  किये  जायेंगे  |  मैंने  वह  राज तक  कौर  मेथडस
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 नहीं  कौर  न  मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  कोई  कौर  मेथड्स  हमारी  गवर्नमेंट  ऐसे  देगी  जिनसे  एक् सो डस

 बंद  हो  |  उस  जब  इस  मसले  पर  हाउस  में  बहस  तो
 डा०

 श्यामा  प्रसाद  मुकर्जी  जिन्दा
 थे  ।

 साथ  ही  गवर्नमेंट  की  ख़िदमत  में  यह  अर्ज  किया
 कि

 जहां
 तक  वोलेंटरि  एक्सचेंज

 ae  पापुलेदान  का  स्वेच्छा पूर्ण  का  ताल्लुक  जितने  लोग  यहां  से  जाना

 चाहते  हैं  कौर  वहां  से  यहां  चाहते  उनको  श्राप  इनकरेज  करें
 ।  A  जानता था  कि

 मेरे  ऐसा  कहने  से  बहुत  से  पार्टी  के  लोग  मुझ  से  नाखुश  लेकिन यह  समझ कर  कि  इस  मसले का

 हमें  कोई  हल  निकालना  मैंने  यह  तजवीज  पेश  की  ।  हमने  चाहा  कि  ऐसा  होता  कि  जिन  लोगों

 की  जायदाद  वहां  पर  रह  गई  थी  वह  एक्सचेंज  हो  जाती  यहां  वालों  की  जायदाद  से  जो  वहां  जाना

 चाहते  तो  देवा  के  कुछ  थोड़ा  सा  सेटिस्फेक्शन  लेकिन  उस  भी  गवर्नमेंट

 ने  कोई  नहीं  की  |

 नेहरू-लियाकत  पैक्ट  होते  जब  मुझे  जाने  का  मौका  तो  मैने  वहां  पर  अथारिटीज

 से  पूछा कि  at  इन  रेफ्यूजीज  के  साथ  इस  बेसिस  पर  क्यों  नहीं  सलूक

 करते  कि  ra  इनको  यहीं  रहना  है  और  वे  लौट  कर  श्रब  पाकिस्तान जाने  वाले  नहीं  तो  मुझ

 को
 जवाब  मिला

 कि
 हम  तो  यह  उम्मीद  कर  रहे  हैं  कि  यह  जो रेफ्यूजीज  कराये  यह  वापिस  चले

 जायेंगे  प्रौर  जा  कर  भ्रपनी  जायदादों  पर  काबिज  होंगे  इस  तरह  के  बुलन्द  हवाई  ख्याल का  क्या

 करा  जाय  ?
 इस  कदर  भी  वह  मानने  को  तैयार  नहीं  थे  कि  यह  लोग  अब  यहां  से  वापिस  नहीं  जायेंगे

 बल्कि  उन्होंने  मुझ  को  यह  बतलाया  कि  गवर्नमेंट  का  व्यू  यह  है  कि  यह  लोग  वापिस  चलें

 जायेंगे  जब  कि  हम  सब  जानते  थे  कि  गवर्नमेंट  का  व्यू  गलत  राज  वाकयात ने  साबित  कर

 दिया  है  कि  गवर्नमेंट  का  व्यू  गलत  था  |

 में  इस  एक् सो डस  के  सवाल  को  जब  गहरी  निगाह  से  देखता  हूं  तो  मुझे  यह  यकीन  होता  है  कि

 स्तान  पर  इससे  ज्यादा  मुसीबत  कोई  नहीं  भराई  |  हिन्दुस्तान  से  पाकिस्तान  की  लड़ाई  हो

 लाख-दो  लाख  आदमी  मर  जायेंगे  शर  तो  कुछ  काश्मीर  का  तनेजा  बतलाया  जाता

 कैनाल वाटर  डिस्पयूट  पानी  बतलाया  जाता
 लेकिन

 मैं
 wea  से  भ्रमण  करता  हूं

 कि  मेरे  नुक्ते निगाह  से  यह  एक् सो डस  का  तनाजा  सबसे  बड़ा  तनाजा  इतना  बड़ा  तनाजा  कोई  नहीं

 है  ।  हम  सब  जानते  हैं  कि  सिफ ३६  लाख  झ्रादमियों के  हमारे  यहां  भीतर  झा  जाने  से  हमारी  क्या

 हालत  बन  रही  है  रोक  हमारे  फाइनेंसेज  पर  क्या  बीत  रही  है  ale  जितना  झ्राराम  AK

 सहूलियत  उन  रेफ्यूजीज  को  देना  हमारा  फर्ज  हम  नहीं  दे  पा  रहें  हैं प्र ौर  इस  हालत  में  श्राप  बखूबी

 यह  समझ  सकते  हैं  कि  यह  fo  लाख  शझ्रादमी  इधर  गये  तो  हिन्दुस्तान  का  क्या  हाल  होगा  भर

 किस  तरह  हम  उनका  इन्तजाम  कर  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  |  समझता  हुं  कि  ब्लैक  होल

 विनाश
 कलकत्ता  की  काल  एक  बड़ी  भारी  ट्रैजिडी  लेकिन  मेरी

 समझ  में  उससे  यह  हजार  गुनी  ज्यादा  ट्रेजेडी  है  ।  श्री  विल्सन  ने  अपनी  किताब  में  लिखा
 कि

 किस  तरह

 १०६  झ्रादमियों  को  एक  नाव  पर  बिना  कोई  साज-सामान  के  कौर  खाने-पीने  के  समुद्र  में  भूखों  मरने  के

 लिये  छोड़  दिया  गया  ।  यह  ब्लैक  हाल  कलकत्ता  का  जवाब  है  ।  पाकिस्तान  की  गवर्नमेंट  इस  तरह

 से  ०  लाख  झ्रादमियों  को  बिना  साज-सामान  के  इधर  हिन्दुस्तान  में  भेज  रही  और  भ्र पने  फर्जे

 ट
 की

 उसे  परवाह  नहीं  है  र  उन  मुसीबतजदा  भाइयों
 को

 नेहरू-लियाकत  पैक्ट  की  धज्जियां

 उड़ा  कर  इधर  भेज  रही है  ।  जिन्ना  साहब  ने  जो  हमको  सन्  १९४७  में  बतलाया  था  कि  दोनों  तरफ

 माइनोरिटीज  शान्ति से  रहेंगी  शर  सेफ्टी  कौर  इज्जत  से  उन  सब
 के  ऊपर  पाकिस्तान  ने  पानी  फेर  दिया  है  ale  कभी-कभी  के  साथ  जो  मीठी-मीठी  बातें

 होती  उनको  मैं  समझनें  से  कासिर  हूं  कि  are  भी  हमारे  नेशनल  लिंडसे

 भ्र  हमारी  गवर्नमेंट  इस  मामले  को  उस  भ्र सली  शकल  में  नहीं  देख  रही  है  जो
 मुसीबत

 हमारे
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 [  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  |

 रुपये  का  जो  श्राप  ज़िक्र  करते  हैं  कि  हमने  इस  काम
 सामने  पेशी  है  वह  क्या  २५०  करोड़ या  ३००  करोड़

 के  वास्ते  रखा  है  उस  से  हल  हो  जायगी
 ?  अगर  €०  लाख  लोग  इधर  झा  गयें  तो  ड्राप  इस  रकम

 को  दुगनी  भी  तब
 भो

 आप  उनका  इन्तजाम  नहीं  कर  सकेंगे
 ।  श्राप  एक  रिफ्यूजी  का  जिसका

 कि  एक  तरह  से  ब्रेन  साइकालिजकली  डैमेज  रूप  से  हो  गया  है  wit  जो

 अपने  घरबार  को
 छोड़

 कर  इधर  पाया  उसको  श्राप  कामयाबी  के  साथ  रिहैब्लिटेट  भी

 नहीं  कर  सकेंगें  ।  मैँ  गवर्नमेंट  ग्राफ  इंडिया
 को

 मुबारकबाद  देता  हूं
 जो

 उन्होंने  यह  तकरीबन  रे
 ५०  करोड

 रुपया  रैफ्यूजीज
 पर

 खर्च  किया  कौर  खर्च  करने
 को

 तैयार  लेकिन  मेरा  कहना  है
 कि

 हम  इस  तरीके

 से  इस  मसले  को  हल  नहीं  कर  यह  तरीका  गलत  है  ।  are  हिन्दुस्तान  को
 साफ-साफ  पाकिस्तान

 को  बता  देना  चाहिये  कि  इस  रेफ्यूजीज  के  निकास  को  हम  मोस्ट  श्रनफ्रैंडली  ऐक्ट
 से

 अधिक
 प्रेमी

 पूर्ण  समझते हैं  ।  पाकिस्तान के  हुक्मरां
 जब

 उनका  ध्यान  हमारी  सरकार  इसकी  कौर

 दिलाती  है  वे  इसके  लिये  कान्फ्रेंस  बुलाते  हैं  सनौर  हमारे  मिनिस्टर  साहब  उसमें  तशरीफ  ले  जाते  हैं

 र  वहां  पर  मीठी-मीठी  बातें  झापस  में  की  जाती  यहां पर  लोग  हैं  कि
 अब  भी  हम

 पाकिस्तान  के  साथ  प्रति  सम्बन्ध  कौर  दोस्ती  रखना  चाहते  हम
 भी

 ऐसा  ही  चाहते  हैं  कि  हमारे

 कौर उनके  सम्बन्ध  दोस्ती  के  कौर  हम  भी  किसी  से  नफरत  नहीं  करना  लेकिन  हम

 वाकयात  से  तो  मुह  नहीं  मोड़  सकते  और  यह  एपिसोड्स  का  बड़ा  कौर  HEA  मसला  हमारे  सामने  पेश

 ate  जिसको  कि  हमें  जैसे  भी  हो  हल  करना  है  ।  मैं  समझता  हुं  कि  are  कहीं  दुनिया  के  भ्रमर  कोई

 अनफ्ैंडली  ऐक्ट  हो  सकता  है  तो  इससे  ज्यादा  नहीं  जो  हिन्दुस्तान  के  साथ  किया  जा  रहा  है  ।  इसके  लिये

 बया  इलाज  होना  यह  हमें  ड्राप  को  सब  को  मिल  कर  सोचना  है
 ।  एक  इलाज  श्री  मुकर्जी

 ने  बतलाया  कौर  श्रीमती  सुचेता  कृपलानी  ने  भी  बतलाया  था  प्रभी  प्राय  पुराने  जमाने  की  तरह  से

 पाकिस्तानी नेशनल  को  यहां  पर  रोजी  देते  श्र  aa  भी  arg  पाकिस्तानी  नेशनल  को

 यहां  पर  न  नेशनल  को  भूखा  मार  कर  उनको  काम  देते  हैं
 ।

 मैं  ea  से  अरज़  करता  हूं  कि  इंसानियत

 के  मुझे  किसी  areal  से  कोई  परहेज  कोई  किसी  किस्म  की  नफरत  लेकिन  गवर्नमेंट

 का  जो  रवैया  है  कि  अपने  लोगों  को  तो  भूखों  रख  कर  भर  उनको  काम  न  दे  कर  पाकिस्तानी

 को  यहां  पर  अपने  नेशनल
 की

 तौर  पर  बतायें  हर  तरह  की  सहूलियत  गलत  रवैया  कौर मैं

 इसको  कतई  गलत  समझता  हूं
 ।

 पाकिस्तान  का  यह  रवैया  कि  धीरे-धीरे  सारे  पाकिस्तान  से  एक-एक

 हिन्दू को
 निकाल

 दिया  बिल्कुल
 गलत

 रवैया  कौर  उन  सारे  मुझाहिदों  के  खिलाफ़  है  जो  हमारे

 उनके  बीच  में  हुये  सनौर  हमें  यह  चीज
 पाकिस्तान  पर  वाज  कर  देनी  चाहिये  ae  ऐसा  कदम  उठाना

 चाहिये  जिससे
 कि

 यह  मसला  हल  हो  ।
 मैं

 पूछता  हूं  कि  साउथ  भ्र फ़ीका  ने  जो  रंगभेद  की  गलत  पालिसी

 वर्ती  प्रौर  बात
 को

 नहीं  माना  जो  कि  सही  बात  थी  कौर  जिसको  उसे  मानना  चाहिये

 तो
 आपने  उसके  विरोध  में  भ्र पने  ताल्लुक़ात  उससे  तोड़े  कि  नहीं  ?

 लेकिन  इधर  हम  यह  देखते  हैं
 कि

 दोनों  देशों  के  बीच  रास्ते  खुलने  की  बातचीत  चलती  दोनों  देशों  के  बीच  श्राप  रेलों  के  चलने  की

 बात  कहते  हूँ
 प्रौढ़

 तिजारत  करने
 की

 बात  चलाते  हैँ  कि  फलां  चीज  हम  वहां  पर  भेजें  ale  उसके  बदलें
 में  वहां  से  फलां  चीज  मुझे  इसमें  ऐतराज़  लेकिन  मैं  आपसे  यह  जरूर  पूछना  चाहता  हूं  कि

 प्राय  असली  मामले
 को  कयों  नहीं

 टैकिल  करते  कौर हल  करने  की  कोई  तदबीर  क्यों  नहीं

 करते  स्पेड
 को

 स्पेड  क्यों  नहीं  कहते  को  उसकी  उचित  संज्ञा  क्यों  नहीं
 ?  एक  मर्तबा

 काश्मीर  के  मामले  को  भुलाया
 जा

 सकता  लेकिन  इस  मामले  को  नहीं  भुलाया  जा  सकता

 यह  काश्मीर  के  मुकाबले  में  भी  उस  से  बड़ा  मामला  छोटा  नहीं है
 ।  मगर फिल  वाक्या

 हमारी  नेशनल  गवर्नमेंट भी  इस  की  अहमियत क़ी  तरफ़
 तवज्जह  नहीं  करती  तो  कैसे  काम  चल

 सकता है
 ?

 ह्यूमन  मिजरी  के  लिहाज  से
 देखा  तो  यह  एक् सो डस
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 fram]  लड़ाई  से  बढ़  कर  है  प्रो  श्रम ली  जेनोसाइड  है
 ।  लड़ाई तो

 साल-छः  महीनों

 में  खत्म  हो  जाती  लेकिन  यह  सिलसिला  तो  बरसों  से  चल  रहा  रोज-रोज  वहां  से  लोग  उजड़

 रहे  हैं  प्रौढ़  बह  भी  किन  तरीकों  से
 ?

 जो  कि  fo  चटर्जी  ने  वह  इतना  दिल  हिला  देने  वाला

 मामला  है  कि  कोई  भी  शझ्रादमी  अपने  दिल  को  काब  में  नहीं  रख  सकता  जो  कि  इस  सारी  मुसीबत  को  एक्

 सही  प्रॉस्पेक्टिव  ]  में  देखे  ।  मैं  करना  चाहता  हुं
 कि

 राज
 तो

 हम  इन  डिमान्ड  फार  ग्रान्ट्स

 की  पर  बहस  कर  रहे  यह  मामला  तो  एक  तरह  से  इन्ही  डेन्टल
 रूप

 भ्राता  लेकिन  इस  की  अहमियत  को  हमें  भलना  नहीं  चाहिये  प्रौर  जिस  तरह  का  यह  मामला  है  हम  को

 उस  को  उसी  प्रॉस्पेक्टिव  में  देखना  चाहिये  ।  यहां  पर  जो  कुछ  में  करना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  श्री

 चटर्जी  भ्र ौर  श्री  मेघनाद  साहा  की  मेहरबानी  से  हमारे  मिनिस्टर  साहब  को  यहां  से  कलकत्ते  ले  जा  कर

 रखा  गया  |  जब  हमारे  खन्ना  साहब  मिनिस्टर  तो  यहां  पर  जो  लोग थे  वह  रोज  कहते थे  कि  wa

 हमारा  मिनिस्टर  हो  गया  है  इसलिये  हमें  ज्यादा  मदद  मिलेगी  ।  लेकिन  नतीजा  यह  निकला  कि  हमारे

 मिनिस्टर  साहब  कलकत्ते  चले  गये  ।  मैं  पूछता  हूं  कि  कृष्ण  महाराज  तो  द्वारका  चलें  झ्राखिर

 की  गोपियां कहां  जायें  ?  मद्रास  से  बहुत  जोर  से  करना  चाहता  हूं  कि  मेरी  ईस्ट  पाकिस्तान

 के  रिफ्यूजीज  से  बहुत  ज्यादा  हमदर्दी  जिस  का  भ्रन्दाज  नहीं  लगा  सकते  मेरा  काबू  चले

 तो  मैं  हिन्दुस्तान  के  are  रिसो सेंस  जितने  में  लगा  सब  ईस्ट  पाकिस्तान से  art  वाले

 के  वास्ते लगा  मैं  वैस्ट  पाकिस्तान  वालों  का  मुकाबला  उन  से  नहीं  करना  हमारा  फर्जे  है  कि  हम

 जो  कुछ  भी  उन  के  लिये  कर  सकें  हम  सारी  सर्विस  उन  की  लेकिन  गरीब  यहां

 ara  हुये  लोग  यह  मेन्टेलिटी  नहीं  रखते  ।  यहां  भराये  हुये  लोग  जो  बड़ी  मुक्त  से  इन्तजार

 करते  थे  कि  आप  कर  उन  की  मदद  करें  श्राप  के  वहां  चले  जाने  से  बड़े  मायस  हो  गये  हैं  क्योंकि  उन  के

 मसले  उस  तरह  से  नहीं  होते  हैं  जितने  कि  श्राप  के  सामने  होते  थे  |

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  श्रेणी  वक्त  मैं  यहां  रहता  वक्त  वहां  |

 पंडित  ठाकर  दास  भागने
 :

 जव ५  झाप  यहां  भले  ही  रहते  लेकिन  की  सारी  तवज्जह

 उधर  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  प्राय  सारी  तवज्जह  उधर  क्योंकि  यह  मामला  बड़ा  श्राप के  सारे  काम

 को  देख  कर  भी
 मैं

 कह  सकता  हूं  कि  यह  मामला  इतना  बड़ा  है  जो  एक  तो  चन्द  भ्रांतियों के
 जरिये  होना  भी  मुश्किल है  ।  इसलिये  मैं  अर्ज  करूंगा  कि  यहां  के  मामलों  के  वास्ते  श्राप  श्री  भोंसले को  पूरे

 अख्त्यारात  दे  दीजिये  ।  बम्बई  से  मेरे  पास  कराते  हम  कहते  हैं  कि  खन्ना  साहब तो  कलकत्ते  में

 हैं  हम  कया  करें
 ?

 जो  भाई  भोंसले  साहब  से  उन  को  उन  से  तसल्ली  नहीं  हुई  |  भौसले  साहब  ब

 की  तरह  से  काम  नहीं  कर
 जिस

 तरह  से  कि  श्राप  कर  सकते  हैं  ।  मैं  समझता हूं

 कि  भोंसले  साहब  शराफत  परौ  इन्सानी  हमदर्दी  में  झपना  सानी  नहीं  रखते  भ्र ौर  वह  कोई  ऐसी  बात  नहीं

 है  जो  कि  रिफ्यूजीज  के  लिये
 न

 करना
 लेकिन

 वह
 भी  मजबूर  हम  सब  कुछ  जानते हैं  लेकिन

 ऐसे  मिनिस्टर को  लेकर  क्या  करें  जिस  के  पास  कुछ  wear  नहीं  हैं  ।  हमें  किंग  स्टोक  नहीं

 उन  को  श्राप  दीजिये  कि  जो  यहां  के  रिफ्यूजीज  के  मामलात  हैं  उन  का  फैसला  पूरी  तरह

 से  वह  खुद  करें  |  अगर  उन  को  कोई  मुश्किल  पड़े  तो  भले  ही  वह  तार  या  टेलिफोन  के  जरिये  श्राप  से  सलाह

 कर
 लेकिन  सारे  मामलात  का  फैसला  उसी  तरह  से  बह  करें  जिस  तरह  से  श्राप  करते  हैं  जिस  में  हमारे

 मामलात  बिना  फैसलें  के  पड़े  न  रहें  ।

 मैं  चन्द  एक  बातें  यहां  के  रिफ्यूजीज  के  मुताल्लिक  करना  चाहता  हुं  ।  मुझे  ईस्ट  पाकिस्तान

 के  रिफ्यूजी  का  बहुत  इत्म  भी  नहीं  है  इस  लिये  मैँ  उन  की  सारी  मुश्किलात  को  यहां  रखने  का  क्लेम

 यह  मेरे  लिये  मुनासिब  नहीं  होगा
 ।

 लेकिन  फिर  रिफ्यूजी की  बहुत  सी  बातें  कामन

 हैँ  ।  जो  बातें  यहां  के  रिफ्यूजी  पर  लागू  वही कम  से  कम
 €०  फीसदी वहां  के  रिफ्यूजी

 पर भी
 लागू

 होंगी
 |

 बहरहाल  पहली  बात  जो  मैं  यहां  के  रिफ्यूजी
 के

 सिलसिले  में  कहना  चाहता  हुं  वह
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 [  पंडित  ठाकर  दास  भागने |

 यह  है  कि  जो  कीमतें  आपने  लगाई  हैं  मकानों  की  उन
 की  वजह से  सारे  देश  में

 हाहाकार  मचा

 eat है  ।  मैं  गुड़गांवां  जाता  हूं  तो  वहां  के  लोग  मेरे  पास  भराते  हैं  शर  पुछते  हैं  कि  आखिर  यह
 सब

 क्या

 हम  इतनी  कीमत  नहीं  दे  सकते
 ।  जो

 कीमतें  आपने
 लगाई

 हैं  वह  जरूरत से  भी  ज्यादा
 श्राप

 को  चाहिए  कि  श्राप  रिफ्यूजी  भाइयों  की  बदकिस्मती  का  मुलाहजा
 फरमायें

 |

 मैं  यह  oot  कर  रहा  था  कि  कीमतें  इतनी  ज्यादा  लगाई  जाती  मुझे  मालूम  है
 कि  वह  श्राप

 भ्र फसरों  के  जरिये  ही  मुक़र्रर  की  गई  लेकिन  वह  बहुत  ज्यादा  हैं
 ।

 यह  मैन्टैलिटी  गलत  है  |

 बहुत  सी  जगहें  ऐसी  हैं  जो  खाली  पड़ी  हुईं  वहां  पर  रिपयूजीज  जाये  कौर  उन्होंने भ्र पने  मकान

 उनकी  कोशिशों  से  कीमतें  काफी  बढ़ीं  र  उन्हीं  के  ऊपर  ड्राप  ने  ऐसे  कायदे  लागू  कर  दिये
 जो  कि

 उन्हीं  के

 रास्ते  की  रुकावट  बन  गये  ।  जब  तक  श्राप  एक  जैनरल  रिएक्शन  कीमतों  में  नहीं

 जब  तक  श्राप  पर्सनल  इन्टरेस्ट  ले  कर  खुद न  इस  को  तब  तक  यह  मामला  तय

 नहीं  होगा  |  इस  के  अन्दर  चन्द  आदमियों  की  ख्वाहिश  है  कि  हम  किसी  तरह  पूरा  कंपेन्सेशन

 मैं  इस  ख्वाहिश  की  कद्र  करता  लेकिन  इसके  यें  मानी  नहीं  कि  जिनके  लिये  मकान  बनाये
 गये

 थे

 उनको  न  दें  बल्कि  उनको  मुआवीया  देने  के  लिये  इस्तेमाल  करें  ।  यही  वजह  थी  कि  आपने  बहुत  से

 ऐसे  रूल  बनाये  जो  कि  गलत  बने  ।  मैंने  उस  कहा  था  कि  मार्केट  वेल्यू  न  ली

 जाय  |  मेरे  हाथ  में  श्री  हरजीत  प्रसाद  जैन  साहब  का  २२  LEXY AT का  बयान  जिस  में  उन्होंने

 कहा  कि  हम  १६  आने  नहीं
 ८

 कराने  लेंगें  |  मैं  कहता  हुं  कि  इसमें  कोई  हमें  नहीं  श्राप  प्राइसेज

 न  प्राइवेट कम  कर  दीजिये  |  मुनासिब  प्रिंसेज लें  लेकिन  नीलाम  में

 जो  मार्केट  वैल्यू  को  हासिल  हो  जाती  उस  को  बेसिस  न  बनाइये  ।  वह  गलत  बेसिस
 है  ।

 दूसरी  चीज  जो  मैं  करना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  मुझे  खुशी  हुई  कि  श्राप  १५  साल  की  किस्त

 कर  रहें  हैं
 ।

 मैं  इन् स्टाल मेंट  ]  के  बारे  में  अजे  करूंगा  कि  क्लेमेंट्स  शर  नान क्लेमेंट्स  कौर

 सब  के  बारे  में
 ४

 बरसे  से  १०  बरस  के  को  १५  बरस  कर  दें  ।  को  अख्त्यिर

 था  कि  श्राप  जो  चाहें  मुद्दत  रख  देते  |  इस  समय  जो  हमारी  हालत  है  गरीबी  उस  में  श्राप  खयाल  कर

 wad  हैं  कि
 एक

 शख्स  डेढ़  सौ  या
 दो  सौ

 रूपये  महीने  की  किस्त  कहां  से  देगा
 ।  यह  रकम  बहुत  ज्यादा ही

 नहीं  बल्कि  उन  के  लिये  इस  का  देता  नामुमकिन  भी  होगा  ।
 लो  इनकम  सर्प  राय  वाले  के

 ]  के  लिये
 भी

 झप  ने
 ३०

 साल  की  मियाद  रखी  है  फिर  जो  यह  लोग  तबाह  हो  कर  भराये  हैं  वह  तो

 भर  भी  ज्यादा  खराब  हालत  में  हैं  ।  वह  उन  को  तो  श्राप  को  AK  भी  ज्यादा  मदद  करनी  चाहिये  |

 श्राप  ने  जिन  लोगों  के  वास्ते  इन्स्टालमेंट्स की  मियाद  १५  साल  की  रखी  उनकी  तरफ  से  तो  मैं

 श्राप  को  मुबारकबाद  देता  ही  लेकिन  मैं  बाप  से  श्री  करूंगा  कि  जिन  लोगों  के  लिये  श्राप  ने  तीन  या

 चार  साल  कर  दिया  है  उन  के  लिये  भी  कम  से  कम  १४  साल  कर  दीजिये  |  २०  साल  हो  जाय
 तब  तो  कहना  ही  क्या

 लेकिन  मैं  अपनी  डिमान्ड  हाई  नहीं  करना  श्राप
 १५  साल  कर  दें  तो  यह  भी  सै  टिस्फक्ट्री

 होगा  कौर  उस  से  लोगों
 को

 फायदा  पहुंचेगा  ।

 wa  मैं
 एक

 खास  चीज  के  ऊपर  श्राप
 की

 तवज्जह  दिलाना  चाहता  हूं  |  हाउस  ने  पास  किया  था

 कि  ज्वायेंट  हिन्दू  फैमिली  हिन्दू  परिवार  ]  का  इस  मामले  में  खयाल  किया  जायेगा  |  ate  ar un TH

 एक्ट  के  weet  पर  मुश्नाझ्विज्ञा  दिया  जावेगा  ।  उस के  मुताबिक रूल  बना
 आप

 ने  जब  ऐक्ट  बनाया  तब  भी  म  ने  श्री  अजित  प्रसाद  जैन  की
 खिदमत  में  ant  frat  था  कि  ज्वायंट

 हिन्दू  फैमिली
 को  इस  में

 फायदा
 देना  चाहिये  |  उन्होंने

 कहां  कि  इनकम  टैक्स  के  असूलों  के
 भ्रनुसार  तो  मैं  मान  चुनाचे  हम  ने  रूल  उन  प

 ः  के  च्  बनाया  हाउस  ने  रूल  पास  कर
 दिया |  लेकिन  रूल  पास  करने  के  बाद  ५  डीपीए टूट मेंट

 का
 इंटरप्रिटेशन

 ऐसा  था  जो  कि
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 १द्भ्दे

 प्रवीण व  गलत  था  ।  ५  बेटों  को  पार्सनर्ज  के  गुजारे  के  से  निकाल  दिया  कौर  fas

 भाइयों को  फायदा  दिया  ।  श्राप  का  यह  फैसला  खिलाफ  कानून  व  झ्राबिट्ररी  है  ।  सच  यह  है  कि
 गवर्नमेंट

 are  इण्डिया  में  शौर  कोई  मिनिस्ट्री  इतना  खिलाफ  कानून  या  झ्रारबिट्ररीली  से

 काम  नहीं  जितना  यह  मिनिस्ट्री  करती  है
 ।

 उसकी  वजह  यह  हो  सकती  है  कि
 यह  मिनिस्ट्री  कदम

 कदम  पर  ऐसे  मामलात  से  डील  करती  है  जो  मुश्किल  होतें  लेकिन  सच  यह  है  कि  मगर  इस  में  हम  कायदे

 कानून की  ज्यादा  परवाह  करें  तो  बेइनसाफी  श्राम  तौर  पर  नहीं  लेकिन  मनमाना  कानून

 बना  लें  तो  इससे  बढ़  कर  कोई  बेइंसाफी  नहीं  हो  सकती  |  खुद  हमारे  मिनिस्टर  खन्ना  साहब  यहां  बैठे

 बह  खुद  इस  रूल  से  फायदे  में  जाते  लोग  यह  कहते  हैं  कि  चूंकि  श्री  खन्ना  साहब  को  भी  इस  रूल

 से  फायदा  इसलिये  इस  डर  के  मारे  कि  लोग  ऐसा  न  कह  और  इसीलिये  वह  रूल  की  तरमीम

 कर  रहे हैं

 श्री  मेहर  चन्द  :  यह  गलत  है  |

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने
 :

 यह  गलत  तो  मैं  बड़ा  खुश  हुं
 UA

 पुछना  चाहता  हूं  कि  जिस  के  पास
 दो  कौर  तीन  हजार  का  क्लेम  उस  के  घर  में  चार  भ्रामक  हैं--एक  बूढ़ा  बाप  चार  नौजवान  लड़के

 जिन्होंने जायदाद  पैदा  की  थी  ।  पांच  आदमी यहां  भाये  श्राप  उन  को  फायदा  क्यों  नहीं  देते  ?

 भाइयों  के  हक  में  फैसला  करते  लेकिन  बेटों  के  हक  में  नहीं  ।  कप के  डिपार्टमेंट  को  हक  नहीं

 था  कि  जो  चीज  पार्लियामेंट  पास  कर  चुकी  उस  को  एक  एग्जिक्यूटिव  श्रीनगर

 से  तब्दील कर  भ्र ऐसे  रसूल  पर  पानी  फेर  दें  जो  भी  फाइनेंस  एक्ट  में  कबूल  किया

 गया है  ।  मैं  कोई  वजह  नहीं
 देखता

 कि  दस
 बरस

 से  जो  कानून  फाइनेंस  ऐक्ट  में  मौजूद  AK

 जिस  पर  उसको  गैर बाद  कहते  फाइनेंस  मिनिस्ट्री  में  गवर्नमेंट  का  एक  हिस्सा

 एक  तरह  से  किसी  रूल को  इंटरप्रेट  करे  कौर  दूसरा  हिस्सा--रिहेबिलिटेशन  मिनिस्ट्री--दूसरी  तरह  से

 इंटरप्रेट करे  यह  सख्त  गैर मुनासिब  है
 ।
 मैं  कहता  हूं कि

 जब  पालियामेंट ने  एक  कानून  पास  कर  दिया

 उस  कानून  पास  करने  का  जो  उसका  मंशा  उससे  बिल्कुल  ही  दूसरा  इंटरप्रिटेशन उस  कानून  का

 क्यों  लगाया जाता  भ्र ौर  क्यों  पालियामेंट  के  बनायें  हर  कायदे  की  मिट्टी  पलीद  की  जाती  है  ।  यह

 पार्लियामेंट  की  हतक  है  ale  मिनिस्ट्री  का  यह  फेल  खिलाफ  कानून  है  |

 हिन्दू  ज्वायंट  फंमिली  के  बारे  में  यह  कहा  गया  है
 कि  ४०  परसेंट  फैली  इसका  फायदा

 उठायेंगी  ।
 मैं  तो  यह  कहता  हूं  कि  १००  परसेंट  को  इसका  फायदा  पहुंचना  यह  रियायत  तो

 इन्साफ  पर  बनी
 है  ।  जसे  श्राप  कर  रहे  हैं  उससे  तो  गरीबों  का  ही  ज्यादा  नुकसान  होगा

 अमीरों  का  नहीं  ।  कानून  का  एहतराम  उस  की  खिलाफवर्जी  न  कीजिये  |

 wa  मैं
 दिल्ली

 पुर  जाता  हूं
 ।

 मलकागंज  में  प्रा पं  बिल्डिंग्स  के  नीलाम
 को

 बन्द  कर  दिया  है
 ।

 मारकेट्स  के  शरणार्थी  लोग  श्राप  के  फैसले  का  इंतिज़ार  कर  रहे  हैं  और  वे  चाहते हैं  कि  श्राप  उनके

 साथ  इंसाफ  करें  ।  जो  लोग  वहां  दोमंजिला  दुकान  में  कारबार  करते  व  रहते  झरा  रहे  वे  यह  चाहते

 हैं  कि  उनको  उन  से  महरूम  न  करें  ।  मेहरबानी करके  उनका  फैसला  जल्दी  कर  दीजिये

 इस  पर  मैं  और  ज्यादा  नहीं  कहना  चाहता  हूं  ।

 aa  मैं  ग्रोवर  कौर  भरतपुर  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  |  उनका
 केस  भी  आपके

 एक्टिव  कंसीडरेशन  में  रूप  से  है  ।  मैं  इतना  दा  कर  दूं  कि  उनके  साथ  इंसाफ  नहीं

 ्  उनको  जो  जमीन  कर्जे  दिये  हैं  उनको  वह  जमीन  न  दी  ae  वे  कर्जे  माफ  न

 दिये  जायें  ।  कप  इन  लोगों  को  उखाड़  कर  कुरुक्षेत्र  से  ले  गये  श्र  श्राप नें उनसे  कहा  कि  शाराइको  जमीन

 आपको कर्जे  मिलेंगे  ।  पंजाब  में  कल  तक  श्रौक्युपेंसी  राइट्स  अ्रधिकार|  मिले  हुये



 रद्  दानों की  मांगें  ३१  RaXS

 [  पंडित  ठाकर दास  भागने  ]

 कौर  वहां  पर  प्रोपराइटरी राइट्स  अधिकार  |  हो  गये  हैं  ।  कोई  वजह  नहीं  है  कि  झाप

 का
 वायदा  झोक्यूपेंसी  हकूक  देने  अब  मिलकियत  के  हकूक  देने  वाला

 न
 समझा  जाये

 ।

 यह  गजब है  कि  १०-१०  एकड़  जो  उन  लोगों  को  दी  गई  उसकी  कीमत  SYo  रुपया  फी  एकड़

 के  हिसाब  से  श्राप  उनसे  मांगें  जबकि  कीमत  भी  १४०  एकड़  से  ज्यादा  नहीं  ।  में  जानता

 हूं  कि  श्राप  यह  रुपया  जो  खानें  व  तकावी के  लिये  दिया  गया  था  उनसे  वह  नहीं  मांगेंगे  ।  श्राप  मुफ्त

 उनको  ज़मीन  दे  दीजिये  जिस  का  आपने  वायदा  किया  था  ।

 श्री  मेहर  चन्द  खनना  ३४५  लाख  रुपया जो  फूड  लोन  का  वहू  लिमिट

 [ars]  कर  दिया  गया  है  ।

 पंडित  ठाकुरदास  भागने  :  बड़ी  खुशी  की  यह  बात  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  रोज-रोज  यह  डिबेट

 रोज-रोज  ऐसी  अच्छी-भ्रमणी  बातें  से  सुनने  को  मिला  करें  |  अब  में  चाहता  हूं  कि

 जमीन  भी  श्री  श्राप  उनको  दे  जिसके  कि  वे  लोग  हकदार  हैं  जो  लोन  दे  रखे  हैं  उनको

 माफ  कर  दीजिये  |  काफी  देर  से  यह  मामला  आपके  जेरेगौर  अब  इस  पर  ज्यादा  देर  किये  बिना

 1...  हो  जाना  चाहिये

 बाम्बे  ले सीज  [seaTet]  के  बारे  में  में  ज्यादा  ध्  नहीं  ।  इस  पर  हमारे  शिडवानी साहब

 ने  काफी  रोशनी  डाली  यह  कभी  भी  सुनने  में  नहीं  प्राया  था  कि  गवर्नमेंट  भी  ब्लैकमार्कीट

 बाजार  करती  है
 ।

 यह  नहीं  होना  चाहिये  |

 श्री  मेहर  चन्द  खनना  :  क्या  काले  बाजार  कौर  सद्भावना  के  बीच  कोई  अन्तर  है
 ?

 पंडित  ठाकर  दास  भागने  .  क्या  गुडविल  वह  होती  है  जो  एक  टैलेंट-एट-विल

 होता  है  उसको  एक  मकान  एलाट  कर  देते  हैं  प्रौढ़  वह  आपके  मकान  में  रहता  है

 उसको  वहां  रहते-रहते  चार  या  पांच  बरस  बीत  जाते  हैं  जब  कुछ  प्रस  बीत  जाता  है  फिर  एलाट

 करते  बाप  रुपया  मांगतें  यह  पगड़ी नहीं  ?  पुराने  दुकानदार का  कर्जा  व

 पुराने  नौकरों  की  तनख्वाह  नये  एलाटी  से  दिलाना  गुडविल  है
 ?

 पर  शिकायतें  कया  उसको  श्राप  देखें

 उसको  श्राप  एग्जेमिन  करवायें  फिर  श्राप  किसी  ज़िक्र  नतीजे  पर  पहुंचेंगे

 श्री  हरचन्द  खनना  दीन  मोहम्मद की  गुडविल  गिडवानी साहब  की  नहीं  ।

 पंडित  ठाकर  दास  दीन  मोहमम्द  जब  गये  तो  कोई  गुडविल  नहीं  छोड़  गये  |  उसकी

 गुडविल  हम  को  नहीं  चाहिये  ।  मैं  इतना  ही  कहना  चाहता  हैं  कि  श्राप  कुल  मामले
 को

 तरफ  जरूर

 घ्याचद

 ज्यादा  न  होने  की  वजह  अब  में  अपनी  कांस्टिट्यूएंसी  की  चार-पांच

 जगहों  के  बारे  में  कहना  चाहता  र  वे  जगहें  फरीदा

 इत्यादि  |  यहां  पर  रहने  वालें  रिफ्यजीज के  साथ  हमेशा  वायदे  होते  रहते  हैं  कि  तुम्हारे  यहां

 इंडस्ट्रीज  लेकिन  अभी  तक  कुछ  भी  नहीं  हुमा  है  ।  वे  भूखों  मर  रहें  मैं  सेंट्रल

 ध उिनिक-.ी गबवर्नामट  से  और  खास  तौर  से  खन्ना  साहब  से  दरख्वास्त  करना  चाहता  हूं  कि  उनकी  तरफ  भी

 ध्यान  दें  ।  पिछले  पांच  वर्षों  में  वहां  किया  गया है  ?  मैं  तो  यही  कहूंगा  कि  कतई  कुछ  नहीं  किया

 गया  at  कई  वायदे  किए  लेकिन  कोई  वायदा  पूरा  नहीं  किया  अपन  ६  करोड़

 रुपयें  छोटी  इन्डस्ट्रीज  के  लिये  अलग  रखे  हुये  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज
 पैमाने  के  के ~  a

 के  वास्ते  पंचवर्षीय  प्लान  में  भी  am  के  पास  दो  सौ  करोड़

 रुपय  |  फरीदाबाद  में  झपने  कुछ  काम  किया  है  वहां  पर  आपने  कुछ  छोटी-बड़ी  इंडस्ट्रीज़



 ३१  १९५६  अनुदानों की  मांगें  १६५५,

 चालू  की  हैं  ।  इसके  लिये  मैं  आपको  मुबारकबाद  देता  हूं
 ।

 लेकिन  इससे  पलवल  बल्लभगढ़  के  लोगों

 को  कया  फायदा  पहुंच  सकता  है
 ?  उनकों  इससे  काम  नहीं  मिलने  वाला है

 ।
 इस  वास्ते में  बड़े  अदब

 से  od  करना  चाहता  हूं  कि  इन  जगहों  पर  भी  इंडस्ट्रीज़  स्माल  स्केल  पर  चलाने  के  लियें  कोई

 इंतिज़ाम  करें  |

 पार्टी  का  एक  जिसकी  सारी  जिंदगी  कांग्रेस  की  खिदमत  करते-करते  जर  गई  है

 श्र  जिस  की  उम्र  porGy  बरस  को  मेरे  पास  पाया  शौर  कहता  है  कि  में  कसम  खा  कर  पाया  हूं

 fe  अपने  गांव  वापिस  नहीं  जाऊंगा  जब  तक  होडल  का  फैसला  नहीं  हो  जायेगा
 |

 होडल  में  कुछ

 मुसलमान  वापिस  कर  गये  थे  कौर  उनको  ज़मीनें  मकानात  दे  दिये  गये  थे  ।  जो  पहले

 को  एलाट  हो  चुके  थे  ।  यह  वायदा  किया  गया  था  कि  वहां  पर  एक  कालोनी  बसाई  जायेंगी  ।

 इस  वायदे  को  किये  हुये  दो  साल  गुजर  गये  लेकिन  कभी  तक  इसके  बारे  में  कोई  [....

 नहीं  किया  गया  उस  चीज़  को  झाप  पंजाब  के  मिनिस्टर  भी  श्र  वहां  का  डिप्टी

 कमिश्नर  सब  जानते
 प्रभी  तक  इसका  नहीं  हुमा  है

 ।
 उस  शख्स  की  तरफ  श्राप  देखिये

 जिसने  भ्र पनी  सारी  जिंदगी  कांग्रेस
 की

 खिद्मत  में  पर  देश  की  खिदमत  में  गुज़ार
 दी

 है
 ।

 उसने  इस  काम

 के  सिवा  झर  कोई  काम  नहीं  किया  है  ।  मैं  सरकार  से  कपिल  करूँगा  कि  इस  चीज़  का  भी  जल्दी

 कर  दिया  जायें  |  भोसले  साहब  वहां  गये  थे  शर  उन्होंने  कहा  था  कि  यहां  कालोनी  बनेगी  ।  श्राप  एक-ग्राम

 घंटे  के  लिये  वहां  जाकर  केस  का  फैसल  कर  दीजिये  श्राप  नहीं  जा  सकते तो  साहब

 को  MAIS कर  दीजिये  दे  कि  वह  वहां  जा  कर  दें  ।  उनका

 एक  दिन  बड़ी  मुसीबत  से  गूजर  रहा  है  ।  दो  बरस  हो  गये  अभी  तक  भी  नहीं  कर  पाये  हैं  ।

 एक-दो  मामलों  के  बारे  में  थोड़ा-सा  कहना  चाहता  हूं
 ।

 केसेस  तो  बहुत  लेकिन
 न

 होने

 की  वजह  से  इन्हीं  पर  बोलूंगा  |  एक  बात  तो  यह  है  कि  जेसा  कि  मेरी  बहन  श्रीमती  सुचेता  कृपा लानी

 नें  कहा  कि  हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  साहब  के  मकान  के  बाहर  कुछ  भ्रामक  सत्याग्रह  कर  रहे  हैं  ।  वे  लोग

 मेरे  पास  भी  कराये  थे  ।  मैंने  उनसे  कह  दिया  था  कि  में  उनको  कोई  हैल्प  कर  क्योंकि  उन्होंने

 कानून  को  अपने  हाथ  में  लिया  था
 ।
 बेचारों  के  मकान  पड़े  हुये  थे  एक-एक  कमरे  कच्चे  जिन

 पर  उन्होंने  कब्जा  कर  लिया  मैंने  उनसे  कहा  कि  तुम्हें  कब्जा  ही  करना  था  तो जब  हमारे  स्पीकर

 साहब  स्वर्गवासी  हुये  तो  उनके  मकान  पर  कब्जा  करते  उसमें  सौ  कुनबे  बड़ी  भ्रास्पनी  से

 समा  सकते  थे  ।  जब  कभी  कोई  मिनिस्टर  साहब  बाहर  जाते  हैं  तब  उनकी  कोठी  पर  जाकर  कब्जा

 ताकि  ज्यादा  कुनबे  वहां बस  सकते  ।  लेकिन  मैं  हूं  कि  ऐसी  हालत  हो  जाये  तो  गवर्नमेंट

 कायम  रह  सकती है  ?  यह  हालत  नहीं  रह  सकती  है  ।  मैंने  उनकी  मदद  करने  से  इन्कार  कर

 दिया
 ।
 मैंने  कहा  कि  सन्  reve  में  जिन्होंने  कानून  तोड़ा  उनकी  मदद  तो  हम  लोगों  ने  की  लेकिन

 नगर  लोग  रोज़  कानून  तोड़ते  रहें  तो  उनकी  मदद  कौन  करेगा  |  इस  वास्ते  मैं  तो  उनके  कानून  तोड़ने

 की  मज़म्मत  करता  हूं  कौर  उनके  इस  फेल  के  बारे  में  एक  लफ्ज़  भी  कहने  के  लिये  तैयार  नहीं  हूंगा  ।

 लेकिन  जनाबेवाला  जब  मैंने  उनकी  हिस्ट्री  जब  उन्होंने  सारे  वाकयात  बतलाये  तो  इस  पर

 मुझे  यकीन  हो  गय  कि  उनके  सत्याग्रह  का  असर  यह  होगा  कि  वन  फाइन  मार्निग  किसी  दिन  सुबह  )

 पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  की  तरफ  से  चिट्ठी  जायेगी
 :  मिनिस्टर  साहब  के  पास  कि  इनके  केस  को

 सिमपेथेटिकली  कंसीलर  gan  करो  ।  क्या  कसूर  है  उनका
 ?

 उनका  कसूर

 यह  है  कि  उन्होंने  ६००  रुपये  क  जो  मकान  बेवाओं  के  लिये  बनाये  गये  थे  जो  खाली  पड़े  थेमोर

 बेवाओं  ने  उनको  नहीं  लिया  था  ।  उन  पर  जाकर  कब्जा  कर  लिया  था  |  भूखा  मरता
 न

 करता
 |

 जब  उसके  पास  रहने  के  लिये  कोई  जगह  नहीं  है  कोई  मकान  खाली  पड़ा  हुमा  है

 ौर  उसमें  कोई  रहने  के  लिये  तैयार  नहीं  है  तो  उसने  पर  कब्जा  कर  लिया  तो  क्या  कसूर  किया
 ?

 हम
 हर

 सोशलिस्ट  पैटनें  सोसाइटी  के  समाजवादी  की  बात  करते  और
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 [  पंडित  ठाकर  दास  भागने  |

 हर  रोज़  कहते  हें  कि  हर  एक  शभ्रादमी  को  मकान  दिया  जायेगा  ।  हम  यह  भी  दावा  करते  हैं  कि  यहां  पर

 सोशलिस्ट  पैटर्न  ath  सोसाइटी  होगी  ।  हमारी  एक  वेलफेयर  स्टेट  है  ।  ये

 लोगਂ  यह  कहतें  हैं  कि  हम  पर  सख्ती
 न

 करो
 ।

 मैं  आपको  बतलाना  चाहता  हूँ
 कि

 कुछ  wal  हुआ  एक  प्रेस

 नोट  जारी  किया  गया  था  कि  १  १९४५४ के  पहलें  कोई  aa  एक  मकान  में  रहता

 था  अर  १४  ReYe  से  पहले  वह  दिल्ली  में  प्रा  गया  था  कौर  वह  सारा  किराया  करे

 ax  साबित  करे  कि  दिल्ली  में  बहू  रहा  था  तो  उसको  हक़  होगा  कि  वह  वहीं  रहता  रहे  कौर  उसको  उस

 मकान  में  रहने  के  लिये  श्राथोराइज़  कर  दिया  जायेगां  ।  जब  यहां पर  बन्द हो  तो  लोगों ने

 नादान  टिकिट  फेंक  दिये  ।  तो  यह  १५  १९५०  की  यह  जो  रखी  गयी  है  यह  बिल्कुल  नाजायज़

 १  १९५४ कोई  सेक् रो सेंट  )  तारीख  यह  मैं  नहीं  मानता  ।  एविएशन  बिल

 विधेयक  में  यह  तारीख  तब्दील  होती  रही  खुद  मिनिस्टर साहब  ने  सन्  PeXR  कर  दिया

 था  ।  इस  वास्ते  में  रजें  करना  चाहता  हूँ  कि  इन  लोगों  की  तरफ  थोड़ी  हमदर्दी  दिखायें  ।  यह  लोग

 झपक  सारी  शक्त  मानने  को  तैयार  हैं  ।  श्राप  उस  तक  के  लिये  इंतज़ार  न  करें  जब  तक  कि  झ्रापके

 पास  पंडित  नेहरू  से  कोई  चिट्ठी  न  ग्रा  जाये  ।  नगर  ज़रा  ध्यान  से  देखें  तो  झ्रापके  सामने  दफा

 छेद  )  ४३  कन्स्टीटयूशन  )  की  कौर  जो  आपत्ति  वायदे  किये  वह  भी  आपके

 सामने  हैं  ।  क्यों  श्राप  पंडित  नेहरू  को  मजबूर  करते  हैं
 ?  जो  श्राप  टैक्टिक्स  )  इस्तेमाल  कर

 रहे  वे  गलत  हैं  ।  में  बड़े  अदब  से  चाहता  हूं  कि  अगर  सही  मानों  में  वेलफेयर  स्टेट  कायम

 करना  चाहते  हैं  तो  उनको  हीलिंग  बाम  बंघानें वाले  उपाय  )  दीजिये ये  लोग  भी  अपके भाई भाई

 जिस  तरह  से  are  हिन्दुस्तान  के  सिटिज़न  उसी  तरह  से  ये  लोग  भी

 पार्लियामेंट के  एक-एक  मेम्बर  को  एक-एक  ऐसा  मकान  दे  रखा  है  जिसमें  कि  १०-१०  शरणार्थियों  के

 कुनबे  बस  सकते  कर्ब  इनकी  एक  कोठे  के  बारे  में  शिकायत  की  जाती  है  ।  बहुत  से  आदमियों  को

 रोज  राज्य  फ़राइज़  करते  हं  ।  इनके  साथ  इतनी  प्त  क्यों  रखते  हें  ?  इनकी  शर्तो  नम

 कीजिये  ताकि यह  कहें  कि  amma  के  दिल  में  हमारे  लिये  दर्द  शौर  उन्होंने  भाइयों  जेसा  फैसला

 किया  है  ।  झाप  सख्ती  करना  चाहें  तो
 कर

 सकते  हैं  शर  भ्रामक  ग्रामीण
 फौज़

 उनको  क्रश  )

 कर  लेकिन  ऐसा  करके  उस  इन्सानी  जज़बे  को  खत्म  कर  देंगे  जिसक  बारे  में  कहा  जाता  है

 कि  वह  हिन्दुस्तान में  मौजद  है  ।  ars  wa  करूंगा  कि  जो  भी  इस  तरह  से  केस  प्रापक

 सामने  हैं  उनको  श्राप  हमदर्दी  से  कौर  मेहरबानी  से  देखें  ।  उनका  सत्याग्रह  प्राप्ति  सख्त  व  गेर  हम

 मर्दाना  पालिसी  के  खिलाफ  प्रोटेस्ट  प्रेसर  टैक्टिक्स  की  नहीं है
 |

 एक  बात  में  श्र  करना  चाहता  हूँ  ।  जितने  ट्रस्ट  शर  प्राइवेट  चेरिटेबिल  इंस्टीट्यूशन्स

 उनके  बारे  में  बताया  गया  था  कि  इनका  ८०  लाख  रुपया है  जो  कि  इनको  दिया  जायेगा  ।  SENS

 के  एक्ट  में  यह
 रकम  काम्पेनसेशन  पूल  में  शामिल

 न  की
 गई

 शर  यह  इनकार  किया  गया  कि  यह

 रुपया  पुल  में  से  निकाल  कर  गवर्नमेंट  द्वारा  सीधा  इन  इंस्टीट्यूशन्स  को  दें  दिया  जायेगा  बल्कि

 इससे  ज्यादा  मदद  पब्लिक  ट्रस्ट  वगैरा
 की

 जावेगी  कौर  उसको  पूल  में  शामिल  नहीं  किया

 जायेगा ।  हमने  श्री  अजित  प्रसाद  जी  के  बयान  पर  यकीन  किया  ate  इसलिये  उनको

 मग्नाविजें स ेसे  महरूम  कर  दिया  ।  इसके साथ  ही  मैं  समझता हुं  कि  यह  कहना  मेरा  फर्ज  है  कि

 बहुत  से  स्कूलों  कौर  कालिजों
 को

 श्राप  तरफ
 से  बहुत  अच्छी  तरह  से  चला  रहें  लेकिन

 इन  पबलिक  ट्रस्ट्र  के  साथ जो  वायदा  किया  गया
 था

 उसको  पूरे
 तौर  पर

 पूरा  किया  जाना  चाहिये
 ।

 इनमें  बहुत  से  मारे-मारे  फिरते  हैं  उनको  कोई  सुनवाई  ही  नहीं  हो
 रही  है

 उनको  कुछ  नहीं  मिला  है  |
 में  अजे  करना  चाहता  हूं  कि  जब

 प्राय  ara  बांट  रहे

 तो  झपको दफा
 दफा  १४  के  मुताबिक To  six  बी०  में  तमीज  नहीं  करनी  चाहिये  ।  जब  मैं  कहता  हूं  तो
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 मुझे  पंजाब  के  उन  एक  दो
 लाख  श्रादमियों

 की
 याद  जाती  है  जिसके  एलाटमेंट  केंसिल

 कर  दिये गये  लेकिन  जिनके  महज  पेपर  एलाटमेंट  जिनको art  तक  एक  कौड़ी  भी  नहीं  मिली

 है  ।  ब्रोकर  जो  सबसे  गरीब  हैं  |  श्राप  अब  उनको  टेबल  से  कुछ  श्रान्त  )  देना  चाहते हैं

 उनको  दो-दो  एकड़  जमीने  का  कलील  मुश् नाव जा  तजवीज  किया  है  देना  चाहते  हैं  ।  श्राप  उनकें  लियें  कम

 से  कम  चार  एकड़  का  प्रावीजन  कर  दोजियें  |  जो  प्रोविजन  झ्रापका  इस  है  उसको

 हटा  दीजिये  ।  यह  दुरुस्त  नहीं  है  ।  तीन-चार बार  पेटी  बज  चुकी  कहना  तो  बहुत  बाकी

 लेकिन  सब  खत्म  करता  हूं  ।

 निम्नलिखित  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये
 न्  —  ि

 ain  संख्या  कटौती  ATATT  कटौती  राशि कटौती  आधार  च

 € ९  श्री  बीरेन  दत्त  त्रिपुरा  की  बस्तियों  श्र  wer  स्थानों  पर

 )  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिये  अधिक

 आवास  ऋण  की  व्यवस्था  किये  जाने  की

 आवश्यकता |  १००

 RR  श्री  बीरेन  दत्त  हरिपुरा  में  विस्थापित  व्यक्तियों  से  ऋण

 की  वसूली  बन्द  किये  जानें  की  TARA ।  {09  रुपय

 ER  श्री  बीरेन  दत्त  विस्थापित  व्यक्तियों  की  बस्तियों  में  पीने

 के  पानी  की  व्यवस्था  जाने  कौ

 ग्रा वश्य कता  |  १००  रुपय

 ER  श्री  बीरेन  दत्त  विस्थापित  व्यक्तियों  को  वन  करों  की

 अदायगी  से  विमुक्ति  १००  रुपय

 ER  श्री बीरेन  दत्त  इस  बात  का  सुनिश्चय  किये  जाने  की

 इयकता कि  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिये

 १०० स्वीकृत  ऋण  उन्हें  दिये  जाते  हैं  ।

 €२  श्री  बीरेन  दत्त  उन  विस्थापित  व्यक्तियों  जिन्हें

 ऋण  दिया  जाता  है  नालीदार

 चादरें  दिये  जाने  की  आवश्यकता है  ।  १००

 EQ  श्री  बीरेन  दत्त  संक्रमण  कैम्प  खोले  जानें  आर  वर्तमान

 कैम्पों  की  सुधारे  जाने  की

 यकता |  १००

 औ  श्री  बीरेन  दत्त  विस्थापित  व्यक्तियों  की  उस  भूमि  से

 बेदखली बन्द  करना  जहां  वे
 बस  चुके

 हैं  ।  १००  रुपय

 &3  श्री बीरेन  दत्त  त्रिपुरा  के  पुनर्वास विभाग  के  कार्य-संचालन

 में  नौकरशाही ।  १००  रुपय

 औ  श्री  बीरेन  दत्त  हरिपुरा  में  पुनर्वास कार्य  के  बारे  में  मंत्रणा

 देने  के  लिये  सभी  प्रकार के  दृष्टिकोण  रखने

 वाले  का  एक  मंत्रणा  निकाय

 बनाये  जानें  की  झ्रावइ्यकता |  १००  रुपये
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 मांग  संख्या  यादती  प्रस्तावक  कटौती कटोती
 पार

 &3  श्री  बीरेन  दत्त  कसलीचेरा  कैम्प के  उन  विस्थापित  व्यक्तियों

 को  जो  जंगली  जानवरों के  श्रावण  के

 कारण  उसे  छोड़  गये  भूमि  और  प्राथमिक

 सहायता  दिये  जाने  की  आवश्यकता |  १००  रुपये

 &3  श्री  बीरेन  दत्त  बेलोनिया  कौर

 नूतन  नगर  में  बस्तियां  बसाये  जाने  की

 अ्रावश्यकता  ॥  १००  रुपये

 &3  श्री  बीरेन  दत्त  त्रिपुरा  में  नये  प्रौर  पुराने  दरबारियों  को

 दिये  जानें  वालें  सभी  प्रकार  के  कणों  की

 राही  के  बढ़ाये जाने  की  झ्रावश्यकता ।
 १००  रुपये

 ८  दे  श्री  बीरेन  दत्त  त्रिपुरा में  दारणाधियों  को  रोजगार  देने  के

 लियें  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के

 किये  जानें  की  झा वद यकता  १००  रुपये

 दे  श्री
 बीरेन  दत्त  त्रिपुरा  में  शरणार्थियों  द्वारा  बनाई  गई

 सहकारी  समितियों  को  पर्याप्त  ऋण  दिये

 जानें  की  झावइ्यकता |  १००  रुपये

 RR  श्री  बीरेन  दत्त  भ्रंश दायी  योजना

 त्रिपुरा  के  विस्थापित  व्यक्तियों  द्वारा  दी  गई

 ऋण  याचिकाओं का  ale  निबटारा  किये

 जाने  की  अझ्रावइ्यकता  |  १००  रुपये

 औ  श्री  बीरेन  दत्त  त्रिपुरा  में  व्यक्तियों
 के

 लिये

 उच्च  वर्ग  के  प्रौद्योगिक ऋणों  के  ग्रामीण

 क्षेत्रों में  भी  दिये  जाने  की  आवश्यकता  १००  रुपये

 &  ३  श्री  बीरेन  दत्त  ‘fap  में  विस्थापित  व्यक्तियों  को

 अस्थायी  योजना  ऋणों  की  स्वीकृति  में

 बिखरता  किये  जाने
 की  झ्रावश्यकता ।

 १००  रुपये

 GR  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  विस्थापित  व्यक्तियों को  १९५७  से  पूर्व

 aaa  सम्पत्ति  के  लिये  प्रतिकर  दिये
 )

 जाने  की  झावइयकता |  १००  रुपये

 दे  श्री  नन्द  लाल  शर्मा  गैर-दावेदारों  का  पुनवासी  wit  उन्हें

 )  आवंटित  मकानों  झर  दुकानों के  मूल्य

 पुरा  करने  के  लिये  क़िस्तों  घटाना |  १००  रुपये

 १३६  श्री  बीरेन  दत्त  सहायता  की  राशि  को  बढ़ा  कर

 में  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिये

 घरों  कौर  अपाहिज  गहों  का

 शीघ्र  निर्माण  कराये  जाने  की

 इसका |  १००  रुपये



 ३१  FEUR  REue

 मांग  संख्या  कटौती  प्रस्तावक  कटौती  श्राघार  कटौती  राशि

 FRE  श्री  बीरेन  दत्त  त्रिपुरा में  अगरतला  में  विस्थापितों  द्वारा

 बनाये  गये  बाट-ताला  बाज़ार  के  निर्माण  के

 लिये  भ्र गर तला  नगरपालिका  को  सहायता

 दिये  जाने  की  झावइ्यकता |  १००

 १३६  श्री  बीरेन  दत्त  त्रिपुरा  में  विस्थापितों द्वारा  बनाई  गई

 मोटर  यातायात  संस्थानों को  झ्राथिक

 सहायता  दिये  जाने  की  झ्रावदयकता |  १००  रुपय

 १३६  श्री  बीरेन  दत्त  त्रिपुरा में  विस्थापित  व्यक्तियों  द्वारा  खोल

 गये  स्कूलों  तथा  कालेजों  के  निर्माण  के  लिये

 झा धिक  सहायता  fat  जाने  की

 ग्रावर्यकता  |  १००  पय

 सभापति  महोदय  :  ये  सभी  कटौती  प्रस्ताव  सभा  समक्ष  हूँ  ।

 श्री  फौरन  दत्त  :  पुनर्वास  की  सामान्य  समस्याओं  पर  चर्चा  की  जा  चुकी  है  कौर  अरब  मैं  अपने  राज्य

 की  सम्बन्धी  कठिनाइयों  की  are  भ्रामक  ध्यान  झ्राकंषित  करता  हूँ  ।  विभाजन  से  पूर्वे  त्रिपुरा
 की  जनसंख्या  तीन  लाख  थी  जो  अब  दस  लाख  हो  चकी  है  ।  त्रिपुरा  एक  विकसित  राज्य  नहीं  है  ।  यह  एक

 पहाड़ी  इलाका  है  प्रो  पहाड़ियों  के  बीच  कुछ  भूमि  खंड  हैं  ्र  इस  पहाड़ी  क्षेत्र  में  प्रत्येक  कृषक  को  केवल
 yoo  रुपये  भ्रावंटित  किये  गये  हैं  जबकि  पश्चिम  बंगाल  में  कम  से  कम  २३००  रुपये  दिये  गये  हैं  ।  न  जाने

 पुनर्वास  विभाग  ने  किस  प्रकार  परिगणना  की  है  किस  प्रकार  यह  काम  किया  है  ।  माननीय  मंत्री

 मे  स्वयं  वहां  जा  कर  स्थिति  को  देखा  था  ale  कहा  था  कि  वहां  सभी  प्रकार  के  ऋण  बहुत  कम  दिये  गये

 हूं
 ।

 यहां  संचार  साधन  अधिक  विकसित  नहीं  हैं  सामान  का  आयात  करने  में  भी  बड़ी  कठिनाई  होती

 है  ।  ऐसी  हालत में  व्यापार  के  लियें  अधिकतम ऋण  ६००  रुपये  दिया  गया  है  ।  इस  प्रकार  तीन  लाख

 में  से  केवल  एक  लाख  व्यक्तियों  को  ऋण  मिला  AT  भ्र भी  प्रतीक्षा  कर  रहे  यह  लोग  अगरतला  के

 पास  ही  रह  रहें  जब  प्रधान  मंत्री  अ्रकस्मात  उस स्थान  को  देखने  गये  तो  सेना  की  जीपों  मोटर

 गाड़ियों  में  भर  भर  कर  इन  लोगों  को  जंगलों  में  ले  जाया  गया  जब  वहां  की  aries

 जातियों  के  लोगों  ने  बांस  इत्यादि  से  उनके  लिये  झौपड़ियां  बनानी  चाहीं  तो  इसमें  भी  बाधा  डाली  गई  ।

 उन  बेचारों  को  लें  मैदानों  में  रहना  पड़ा  |  प्रभी  तक  कोई  मंत्रणा  परिषद्  भी  नहीं  बनायी गयी  है  ।

 निदेशक  ate  अन्य  पदाधिकारी  भ्रभ्यावेदनों  को  भी  नहीं  सुनते  हैं  ।  हमने  कई  प्रकार  से  मंत्री  महोदय  का

 ध्यान  प्रा कर्षित  करने  का  प्रयत्न  किया  |  आखिर  जब  श्री  खन्ना  वहां  गये  तो  उन्होंने  स्वीकार

 किया  कि  ऋण  कम  दिये  गये  थे  परन्तु  साथ  ही  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  केवल  कुछ  व्यक्तिगत

 मामलों  में  इसे  बढ़ाया  जा  सकता  था  |

 जब  कभी  शरणार्थी  किसी  उपयुक्त  भूमि  खंड  को  ढूंढ  लेते  जहां  खेती  की  जा  सकती  तो ~  ~

 विभाग  के  कर्मचारी  पुनर्वास  निदेशालय  को  शिकायत  भेजते  हैं
 ।

 वें  कहते  हैं  कि  इस  भूमि  को  रक्षित  रखा

 जायेगा  |
 मैं  सभा  को  विश्वास  दिलाता  हूँ  कि  इन  सभी  लोगों  को  बसाया  जा  सकता  है  ।  केन्द्रीय  ट्रैक्टर

 संगठन  से  प्राप्त  उत्तर  के  अनुसार  ८०,०००  एकड़  भूमि  में  खेती  की  जा  सकती  है  ।  यदि  पाकिस्तान  से

 site  लोग  न  at  जायें  तो  इतनों  को  बसाया  जा  सकता  है  ।  यहां  अनुसूचित  जातियों  के  at  पिछड़े  हुये

 वर्गों  के  लोग  ही  यहां  जाये  हैं  ।  यहां  जुंग  प्रकार  की  खेती  के  भ्र ति रिक्त  कोई  कुटीर  उद्योग  नहीं  है  ।
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 बीरेन  दत्त  ]

 जातियों  के  लोगों  का  निर्वाह  इधर  उधर  खेती  करने  से  होता  इन  लोगों  ने  ठीक  प्रकार  से  खेती

 बाड़ी  करना  aren  किया  है  ।  वहां  कृषि  विभाग  ठीक  प्रकार  से  कार्य  नहीं  कर  रहा  है  ।  चार  हजार  एकड़

 भूमि  दी
 गई  है  ।  परतु  इस  के  लियें  बड़ो  घूंस  arf  दी  जा  रहो  है  कई  बार  झगड़े  तक  हो  गये  हैं

 जिन  में  कई  लोग॑  मारे  भी  जा  चुके  हैं  ।

 पूर्वी  पाकिस्तान  जाने  वाले  कुछ  मुस्लिमों  ने  सम्पत्ति  का  विनिमय  किया  था  जिसे  सरकार  मान्यता

 नहीं  दे  रही  है
 इस

 प्रतिवेदन  में  बहुत
 सी

 बातें  राज्य  सरकार पर  छोड़ी  गई  परन्तु  त्रिपुरा  सरकार  विधान

 नहीं  बना  सकती  है  केन्द्रीय  सरकार  को  चाहिये  कि  वह  वन  विभाग  को  यह  निदेश  दे  कि  वनों  की

 क़षि  योग्य  भूमि  को  छोड़  दिया  जाये
 ।

 कृषि  विभाग  ने  भी  बीज  कौर  सिंचाई  शादी  की  सुविधायें  नहीं दी

 हैं  प्रौढ़  कहा  है  कि  यह  पुनर्वास  विभाग  का  कर्तव्य  है
 ।

 वे  लोग  झपना  सर्वस्व  पाकिस्तान  में  लुटा  कर  जाये

 हैं  प्रौढ़  उन्हें  दो  रुपया  प्रति  व्यक्ति  मासिक  दिया  जाता  है  ।  यदि  पानी  की  व्यवस्था  की  जायें तो  वे  खेती

 कर  सकते हैं  ।  त्रिपुरा  के  विस्थापित यदि  कलकत्ता  में  बस  जाते  हैं  तो  उन्हें  २०००  रुपये

 दिये  जाते  हैं
 ।  आरोग्यशाला

 में  क्षय  रोग  के  पीड़ितों  को  कुछ  धन  राशि  भी  दी  जाती  है  परन्तु  यहां  के

 विस्थापितों  के  साथ  तैसा  बर्ताव  नहीं  किया  जाता  है  ।  यदि  यहां  विस्थापित  व्यक्तियों  को  ठीक  प्रकार

 नहीं  बसाया  जाता  है  तो  पंचवर्षीय योजना  को  कार्यान्वित  करने में  बड़ी  कठिनाई  होगी  ।  राज्य

 में  संचार  साधनों  भ्रौर  सड़कों  ails  का  विकास  करना  अत्यन्त  श्रावस्ती है  ।

 हमने  माननीय  मंत्री  को  ज्ञापन  भेजा
 था

 उसका  उत्तर
 भी

 मिला  परन्तु  व्यवहारिक  रूप  से  कुछ

 भी  नहीं  किया  गया  है  ।  वहां  पानी  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  ताकि  लोग  कपास  तिलहन

 पैदा कर  सकें  ।  १९४५६  से  पुर्व  दिये  गये  ऋण  को  प्रत दान कि  मान  कर  कौर  ऋण  दिये  जाने  चाहियें ताकि

 कृषक  सिंचाई  का  प्रबन्ध  कर  सकें  ।  पुनर्वास  विभाग को  लोगों  को  रोजगार  दिलाने  के  लिये  मोटर

 इंजीनियरिंग  उद्योग  को  आरम्भ  करना  चाहियें  ।  विस्थापित  व्यक्तियों  द्वारा  चलाई  गई

 cat  गौर  सहकारी  समितियों  को  aif  सहायता  दी  जानी  चाहिये  ।  कुछ  मीन  क्षेत्र  आरम्भ  किये

 जाने  चाहियें ।  मछेरों  ने  कुछ  बांध  बनाये  हैं  यदि  सरकार  कुछ  ग्रामीण  सहायता
 दे  तो  वहां

 लाभप्रद  मीन  क्षेत्र  बनाये  जा  सकते  हैं  ।

 त्रिपुरा  में  कुछ  बुनकरों  ने  कुछ  सहकारी  समितियां  स्थापित  करके  अपना  कार्य  आरम्भ  किया

 उन्हें  श्नाथिक  सहायता  दी  जानी  चाहियें  उनके  माल  को  बेचने  के  लिये  अगरतला  कौर  कलकत्ता

 के  कुछ  एम्पोरियम खोलें  जाने  चाहियें

 पुनर्वास  मंत्री  त्रिपुरा  में  कुछ  बस्तियां  बसाना  चाहते  हैं  ।  मेरे  विचार  से  अगरतला  का  पुनर्निमाण

 करना ठीक  होगा  |  विस्थापितों के  आने  से  वहां  की  जन  संख्या  १२,०००  वह  बढ़  कर  एक  लाख

 हो  गई  है  |  यदि  वहां  भ्रच्छे  मकान  बना  जल  निस्सारण  की  व्यवस्था  करके  बाज़ार  कर

 उसकी  हालत  को  काफी  सुधारा  जा  सकता  है
 |

 बाज़ार  शरणार्थियों  ने  बिना  सरकार  की  सहायता

 के  बनाया है  !  त्रिपुरा  सरकार  वहां  से  शरणार्थियों  को  निकालने  का  प्रयत्न कर  रही  मैं  मंत्री  महोदय

 से  प्रार्थना  करता  हूँ  कि  वहां  से  एक  भी  शरणार्थी  को
 न

 निकाला  जाये
 ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  त्रिपुरा  में  पुनर्वास  कार्य  की  प्रगति  को  देखने  उसकी  जांच  पड़ताल  करने

 के  लिये  एक  समिति  होनी  चाहिये  प्रशासन  की  सहायता  के  लिये  एक  मंत्रणा  ate  होना  चाहिये  ।

 श्री  मेहर  चन्द  खनना
 :

 हरिपुरा  में  एक  नहीं  तीन  पोशाक  हैं ।

 श्री  बीरेन  दत्त
 :

 यह  पदाधिकारी पुनर्वास  की  कौर  ध्यान  नहीं देते  हैं  ।

 श्री  मेहर  चन्द  खनता
 :

 वहां  केवल  इसी  कार्य
 को

 करने
 के  लिये एक  पुनर्वास  परामर्शक

 रखा  गया  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 नश
 tet  रन  दत्त  :  वे  वास्तविक कार्य  को  तो  जा  कर  नहीं  देखते  ्  ष  वहां  मंत्रणा  परिषद्

 की

 श्रावइ्यकता  है  ।  श्राप  कांग्रेसी  पसंद  सदस्यों  को  भेजकर  इसकी  जांच  करा  कर  देखें  तब  पता  चलेगा  कि

 पुनर्वास  कार्य  कैसे  हो  रहा  है
 ।

 लाला  उचित  राम
 :

 राज  इस  महकमे  को  चलते  हुये  नौ  वर्ष  हो  गये  ।  जब  यह

 eat  तो  ऐसा  मालूम  होता  था  कि  यह  महीने या  साल  भर  में  खत्म हो  लेकिन  यह

 तान की  भ्रांत  की  तरह  से  बढ़ता  ही  जा  रहा  है  ऐसा  मालूम  होता  है  कि  शायद यह  खत्म  होने
 को

 नहीं  जायेगा  ।  यह  इतना  लम्बा  चौड़ा  हो  गया  है  कि  कुछ  कहना  ही  नहीं  है  ।  ईस्ट  बंगाल

 से  जो  तूफान  रहा  है  उसने  हमारे  तमाम  देश  के  भीतर  एक  तूफान  ला  दिया  है  ।

 इसलिये जब  तक  हम इस  मसले  को  हल  नहीं  कर  लेंगे तब  तक  कोई  मसला  हमारे  देश

 का  हल  नहीं  हो  सकता  |  कल-परसों  की  बात  है  कि  हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  साहब नें  इस  के  बारे  में

 कुछ  श्रत्फाज  कौर  वह  बड़े  डिगतोकाइड  ग्राफिक  थे  |  उनकी  समूचित  स्पीच

 तकरीबन  डेढ़  घंटे  तक  जिसमें  से  वह  कोई  पांच  या  सात  मिनट  एग्जोस्ट  निष्क्रमण

 के  ऊपर  भी  बोले  ।  वैसे  तो  उन्होंने  सारी  बातें  कह  दी  लेकिन  मैं  दो  तीन  बातें  पांच  मिनट  में  कह

 देना  चाहता  हूं  ।  एक  बात  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  यह  थी  कि  यह  जो  एग्जोस्ट हो  रहा है  उससे

 हिन्दुस्तान  को  तो  नुक्सान हो  ही  रहा  है  लेकिन  सब  से  ज्यादा  नुक्सान  हिन्दुस्तान  का  होकर

 पाकिस्तान का  होने  वाला  है  ।  झाम  लोग  भी  यही  बात  कहते  लेकिन  wae  एक  जिम्मेदार  आदमी  ऐसी

 बात  कहे  तो  उसमें  वजन  होता  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  उनकी  बात  में  काफी  वजन  था  भी  |  उन्होंने  मिसाल

 दी  थी  कि
 विवेक  जैसे  काम  करने  वाले  आदमी  यूरोप  और  फ़ांस  से  इंगलैंड  भाग  कर

 थे  ।  मैं  समझता  हूँ  कि  पंडित  जी  ने  जो  भ्रल्फाज  कहे  वह  सब  से  ज्यादा  वजनदार  इसलिये थे  कि

 उन्होंने  बतलाया  कि  पाकिस्तान  की  बुनियादी  पालिसी  जो  है  वह  गलत  है  ।  उनके  दिल  में  इत्मीनान

 नहीं  डर  है  ।  उनके  जितने  भी  काम  होते  हैं  वह  सब  डर  की  नीति  पर  ही  चल  रहे  हैं  ।  पाकिस्तान

 में
 जो

 कुछ  हो  रहा  है  वह  भाप  जानते  हैं
 ।  पार्लियामेंट

 में  भी  वहां  पर  एक  बात  कही  गई
 कि

 हर  एक

 arent  बुजदिली  में  हराकर  काम  करता  है
 ।

 पाकिस्तान  में  शामिल  बगदाद  पैक्ट  में

 हामिल  इस  डर  से  कि  उसको  हिन्दुस्तान  खा  लेगा ।  राज  जब  पाकिस्तान  रिपब्लिक

 हो  गया  है  तब  भी  वही  बात  है  ।  हर  चीज  में  उनके  श्रीधर डर  पाया  जाता  है  ।  उन्होंने

 कहा  कि  हम  तो  सेपरेट  कलेक्टोरेट  हालांकि  वहां  पर  हिन्दू  माइनॉरिटी

 संख्या  )  में  हैं  फिर  भी  उनको  उनसे  डर  है  ।  उस  मुल्क  के  हर  चीज  की  बुनियाद  में  डर  होने

 की  खास  वजह  यह  है  कि  उसके  पिता  नें  उसको  घुट्टी  में  ही  डर  भर  दिया  था  ।  जिस  जिन्ना  साहब

 ने  यह  पाकिस्तान  बनाया  उस  समय  भी  उस  की  बुनियाद  में  डर  ही  था
 ।

 मैं  तो  ऐसा  महसूस  करता हूं
 कि  जितने भी  उनके  aaa  है ंउन  सब  की  जड़  में  डर  है  ।  हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  साहब ने

 तकरीर  लेकिन मैं  तो  इस  बात  का  मुन्तज़र  था
 कि

 वह  कोई  इस  सिचुएशन  )  का

 हल  बतलाते  कि  आखिर लोग  क्या  यह  भी  कह  गया  था  कि  जो  वजीर  )  हैं  पाकिस्तान

 गवर्नमेंट के  या  ईस्ट  पाकिस्तान  उनको  भी  कोई  इरादा  वहां  के  हिंदियों  निकालने  का  नहीं

 पंडित जी  ने  भी  कहा  कि  उनको  विश्वास  है  कि  पाकिस्तान  सरकार  का  इरादी  नहीं  हैं  कि  हिन्दुप्नों

 को  वहां  से  निकाला जाये  ।  लेकिन  भ्राखिर  इसका  हल  क्या  है  ?  सबसे  बड़ा  सवाल  यह  है  ।  मैं  तो

 यह  महसूस  रहा  हं  कि  जिन्ना  साहब  की  पालिसी  का  नतीजा  यह  हो  रहा  है  कि  वहां  से  हिन्दुप्नों  को

 निकाला  जा  रहा  है  ।  श्राप  को  यह  भी  पता  है  कि  पशतूनों  के  बारे  में  जो  उन  लोगों  की  पालिसी  है  उसकी

 भी  एक  ही  वजह  है  भर  वह  है  उनका  डर  ।  लेकिन  एक  दिन  arte  कि  जैसे  रूस  के  अन्दर  क्रूसेड  और

 निकोटीन  पैदा  हुये  उसी  तरह  से  पाकिस्तान  में  भी  केशव  शौर  निकोटीन  पैदा  होंगे  कौर  कहेंगे  कि  जिन्ना
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 [  लाला  अचिंत राम

 ही  बाज  एनिमी  नम्बर  बन  श्राफ  दि
 मुस्लिम्स  श्राफ  इंडिया  एंड  पाकिस्तान

 भारत
 प्रौढ़

 पाकिस्तान  के  मुस्लिमों  का  सबसे  बड़ा  शत्रु  था  ।
 पाकिस्तान से  ही  यह  रिवाज  निकलेगी ।

 मेजारिटी
 )  की  पब्लिक  झ्रोपीनियन  यह  होगी  ।

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  पाकिस्तानी  मस्लिम्स  ।

 लाला  उचित  राम
 :  पाकिस्तानी मुस्लिम  कहेंगे  ।  यह  तो  उनका  मामला  है  ।  लेकिन  हम

 क्या  करें
 ?

 में  समझता  हूं  कि  राज  दुनिया  के  अन्दर  लाख  कोई  जोर  सबसे  बड़ी  चीज  ade

 पब्लिक  झोपीनियन  लोक  सम्मति  है
 ।

 चाहे  उसके  खिलाफ  ब्रह्मा ही  क्यों न  कोई  महात्मा

 ही  कयों न  हों
 ।

 दुनिया  में  पब्लिक  श्नोपीनियन  की  परवाह  किये  बगैर  कोई  सरकार  जिन्दा  नहीं  रह  सकती  ।

 राज
 जो  प्राकिस्तान बना  आखिर  वह  fea  बुनियाद  पर  बनाया गया  ?  वह  पब्लिक  श्रोपीनिन

 पर  बना है
 ।

 हिन्दुस्तान  के  वास्ते  रास्ता  यह  है  कि  वह  पब्लिक  झ्रोपीनियन  fete  करें  ।

 डढ़  घंटे  हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  साहब  ने  तकरीर  सिर्फ  reese  बारे  में  वजाहत  (  व्याख्या )
 करने

 के  ताकि  वह  हिन्दुस्तान  की  पालिसी  बता  पाकिस्तान  ara  दिन  प्रोपेगंडा  करता  है
 कि  काइमीर  हिन्दुस्तान के  साथ  रह  नहीं  क्योंकि  काश्मीर  में  सलमान ज्यादा  हैं  ।  लेकिन  मैँ

 ast  करता  हूं
 कि

 भ्रमर  प्राप्त चाहते  हैं  कि  इस  एक् सो डस के  मसलें  को  हल  करें  तो  उसे  के  लिये  रास्ता

 यही  है
 कि

 श्राप  सच्चाई  का  दूनिया  में  प्रचार  करें  ।  कया  श्राप  यह  सुन  सकते  हैं  कि  रूस  के  आदमी  रूस

 से  निकल  जायें  ?  कया  श्राप  इस*बात  को  समझ  सकते  हैं  कि  इंग्लैंड  का  सिटिजन है

 वह  वहां  से  निकल  जाये
 ?

 क्या  अमरीका  का  सिटिजन  अ्रमरीका  से  निकाला  जा  सकता  है
 ?

 इस  चीज

 का  कभी  ख्याल  भी  नहीं  किया  जा  सकता  ।  यह  गजब  की  बात  है  कि  पाकिस्तान  में  इतना  भारी  बेइंसाफी

 कौर  इतना  ज्यादा  जुल्म  हो  रहा है  ।  विदेशों  सैकड़ों  ग्रामीण  mas ae  हमारी  तारीफ  करते

 नहीं  थकते  |  वह  हमारे बड़े  हमदर्द  होते  हैं  ।  उनको  एड्रेस  प  किये  जाते  हैं  ।  उनको  यहां  से  वहां

 ले  जाया  जाता  है  भ्रौर  वहां  से  प्रौढ़  जगह  ले  जाया  जाता  है  |  दीवानेखास  में  उनको  हम  लें  जाते  हैं  कौर

 लाल  किले  में  हम  उनको  एड्रेस  पेदा  करते  हैं  ।  गोदना  के  मुताल्लिक़  वें  कहतें  काश्मीर के  मुताल्लिक़

 कहते  हैं  ।  लेकिन  गज़ब  की  बात  है  यह  इस  एक् सो डस  के  बारे  में  कोई  भी  अपना  मंह  नहीं  खोलता  |

 हर  रोज  एक  दो  सौ  दो  हजार  झ्रादमी  ईस्ट  बंगाल  से  करा  रहे  रूस  के  डिप्टी  प्राइम

 मिनिस्टर  साहब  आये  वह  लॉन  में  बातें  कर  रहे  थे  ।  कई  तरह  की  बातें  उनके  साथ  हो  रह  थीं

 लेकिन  एक्सोडस  बारे  में  कोई  बात  नहीं  हुई  ।  मैँ  कहूंगा  कि  भारत  सरकार  प्रचार  न  करने  की

 अपराधी है  ।  पिछले चन्द  महीनों  में  आपके  दोस्त  मुल्कों  के  बड़े-बड़े  यहां  ws  |  इंडोनेशिया

 बरमा
 युगोस्लाविया  के  प्राइम  मिनिस्टर  कौर  प्रेजीडेंट  यहां

 |  उनके  भराने  का  देश  के

 बड़ी  गर्मजोशी  से  इस्तकबाल  गया
 |

 यह  एक  श्राफ
 बटना  जिसके

 बारे  में  कभी  न  सुना  हो  )  था  ।  किसी  ने  भी  इस  मामले  के  बारे  में  एक  लफ्ज  भी  नहीं  कहा  ।  मुझे  तारीफ

 करनी  पड़ती  है  खन्ना  साहब  की  कि  उन्होंने  उठानी  शुरू  कर  दी  है  ।  जब  उन्होंने  यह  कहना

 area  किया  तो  मुझे  बड़ी  प्रसन्नता  हुई  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  गवर्नमेंट  ars  इंडिया  इस  मामले
 की

 सुध

 वह  यह  देखे  कि  कितना  पाप  हो  रहा  कितना  गुनाह  हो  रहा  है  ।  राज  तो  पाकिस्तान  से

 को  निकाला  जा  रहा  है  कल  को  दूसरे  देशों  से  भी  इन  लोगों  को  निकाला  जा  सकता  है
 ।

 इस  वास्ते
 मैं

 चाहता हूं  कि  कोई  डेफिनिट  स्टेप  कार्यवाही  )  लिया  बरच्छा  माहौल  (  )

 पैदा  किया  जायें  तभी  मसला  हल  सकता  है  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  साहब  जून  में  कामनवेल्थ  कांफ्रेस  (  राष्ट्रमंडल

 सम्मेलन  )  में  शामिल  होने  के  लिये  जा  रहे  वहां  दूसरे  मसलों  के  बारे  में  बात  करत ेहैं  लेकिन  इन

 बदनसीब  लोगों  के  बारे  में  कोई  बात  नहीं  की  जाती  है  ।  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  वहां  पर  इस  मसले
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 के  बारे में  बात  नहीं  हो  सकती  ।  मैं  कहना  चाहता  हुं  कि  श्राप  प्राइवेट  लेटर
 लिखे

 सकते

 पैम्फलेट  भेज  सकते  लीफलेट्स  भेज  सकते  हैं  कौर
 इसी  तरह  का  दूसरा  प्रापेगंडा  कर  सकते

 श्राप  न्यूजीलैंड के  प्रधान  मंत्री  कनाडा  के  प्रधान  मंत्री  को  झर  दूसरे  प्रधान  मंत्रियों  को  इसके

 बारे  में  इस  तरह  से  जानकारी  करा  सकते  हैं  ।  उनको  बता  सकते  हैं  कि  यहां  पर  क्या  हो  रहा  है  ।

 इसमें  दाराफत  में  फर्क  भराने की  कोई  बात  नहीं  है  ।  यह  इन्साफ की  बात  है  ।  इस  वास्ते जो

 दूसरा  कदम  उठाना  चाहिये  वह  यह  है  कि  जो  मेंने  अभी  बतलाया  है  ।

 तीसरी  बात  यह  है  कि  यहां  पर  बुल्गारियन  साहब  स्प  इंदव  साहब  और  उन्होंने

 गोझा  के  मुताल्लिक  बयानात  दिये
 |

 उनका  खूब  स्वागत  किया  गया  श्र  लोगों  ने  उनके

 एलान  की  तालियां  बजा  कर  स्वागत  किया  |  काश्मीर  का  सवाल  मेरे  ख्याल  में  हल  हो  चका चक  है  ।  यह

 जो  लोग  झा  रहे  हैं  शौर  जितनी  भारी  तादाद  में  ये  आ  रहे  हैं  इनमें  से  किसी  ने  इस  मसले  के  बारे  में

 कुछ  नहीं  कहा  ।  कितना  जल्द  हो  रहा है  इसके  बारे  में  पालियामेंट के  किसी  मेम्बर  के  दिल  में  इन

 लोगों के  कोई  ख्याल  नहीं  पाया  है  ।  कोई  नहीं  जानता कि  इन  पर  क्या  मुसीबत  रही  है
 ।

 मेरा  सुझाव  है  यह  कि  समस्त  संसार  में
 पने  लिये  सार्वजनिक  सम्मति  बनायें  और

 तराशा

 है  कि  आपको  सफलता  मिलेगी  ।

 अराज भी  हिन्दुस्तान  के  wat  चार  करोड़  के  करीब  मुसलमान  रह  रहे  वे  यहां के

 सिटिजन  हैं  ।  राज  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  की  मेहरबानी  सेंट्रल  गवर्नमेंट
 की

 मेहरबानी  से  यह

 फैसला  हो  गया  है  कि  यहां  पर  कोई  इवैक्वी ला
 सम्बन्धी

 नहीं  होगा  झर  न  ही  कोई

 ऐसा  लॉ  है  |  किसी  मुसलमान  की  जायदाद  कोई  नहीं  लें  सकता  ।  इस  वास्ते  मैं  कहूंगा कि  जरूरत  इस

 बात कि  है  ये  मुसलमान  भी  झपने  फर्जे  को  समझें  ।  ईस्लाम  की  बुनियाद  क्या  है  ।  कुरान  शरीफ  मेने

 पढ़ा  कुरान  शरीफ  कहता  है  कि  जो  पड़ौसी  हो  उसकी  परवा  अगर  तुम्हारा पिता  दूसरे

 मत  का  है  तो  उसको  प्रश्न  सिर पर  उठा  कर  ्  इबादत  खाने  में  ले  इस  तरह की  आयतों

 पर  आयतें  पढ़ी  जाती  हैं  ।  क्या  पाकिस्तान  कुरान  शरीफ  के  मुताबिक चल  रहा  है  ?

 शो  नंद  लाल  शर्मा  :  इस्लामी  स्टेट  पाकिस्तान

 लाला  प्रतीत  राम  :  हां  वह  एक  इस्लामी  स्टेट  है  ।  में  भारत  के  मुसलमानों  को  चाहता हूं
 कि  उठो  ae  फर्ज  को  निभाने  ।  जो  इस्लाम  कहता  है  उसके  मुताबिक  हिम्मत  से  परमल  करो

 श्राप  हिन्दुस्तान की  खिदमत  करना  चाहते  हैं  तो  उसकी  कुछ  मद्द  करो  |  are  पाकिस्तान में  जायें ~
 उनको  बतलायें  वे  यह  नारा  लगाये  पाकिस्तान  में

 हिन्दुओं  से  जैसा
 ही  बर्ताव  किया  जायें  जैसा  कि

 वह  चाहते  हैं  कि  हिन्दुस्तान  में  मुसलमानों  के  साथ  हो  झ्रापकी  जायदादें  यहां  पर  महिज़

 हैं  पौर  इनको  हड़पने  वाला  कोई  नहीं  है  ।  जो  पार्लियामेंट  के  मैम्बर हैं  उनकी  जगहें  भी  महिज़

 उनको  दन  जगहों  से  कोई  हटा  नहीं  सकता है  ।  श्राज  पंडित  नेहरू कह  कि  आपको  यहां

 से
 खड़ा  होना  है  इलैक्शन  के  लिये  तो  कोई  झपके  खिलाफ

 कांग्रेस  का  झ्रादमी  खड़ा  नहीं  होगा

 वहां  जाकर  श्राप  प्रापेगंडा  करें  उनको  समझायें  कौर  वहां  पर  पब्लिक  झ्रोपीनियन  इसके

 फिर  में  क्रिकेट  करें  ।  प्राय  उनको  कहें  कि  क्या  वे  लोग  यह  चाहते  हैं  कि  बाप  वहां

 जायें  प्रौढ़  भारत  उनसे  छंट  जाये  ।  मझे  यकीन  है  कि  वे  लोग  यही  कहेंगे  कि

 हम  यह  नहीं  चाहते  |  श्राप  यहां  पर  महफुज  इसलिये  हैं  कि  गांधीजी  ने  faa  ale  मुसलमानों  में  कोई

 भेद  नहीं  उन्होंने  सबको  यहां  देखकर  दिया  है  ।  मैं  तो  यहां  तक  कहूंगा कि  उन्होंने

 हिन्दू धर्म  की  भी  रक्षा  की  है  ।  उनकी  कुरबानी  बहुत  बड़ी  है  ।  उनकी  मौत  एक  हिन्दू  के  हाथों  में  हुई  है  ।

 कहता  हूं  कि  झगर  बाप  पाकिस्तान  जाकर  प्रापेगंडा  करें  तो  वहां  पर  कोई  मुसलमान  ही

 मार  दे  तो  कोई  हमें  की  बात  नहीं  है  ।  झगर  ऐसा  करेंगें  तभी  इस्लाम  बच  सकता
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 [  लाला  अचिंत राम

 पाकिस्तान  बच  सकता  तभी  हिन्दुस्तान  का  भी  भला
 हो

 सकता  है
 |

 ऐसा  करके
 ही  श्राप  इस्लाम  की

 weal
 खिदमत  )  कर  सकते हैं

 ।
 आपके  यहां

 से
 जाने  के  बाद  प्रापक  जीतने  भी  इंट्रेस्ट

 होंगे  यहां  पर  सेफ  रहेंगे ।

 मैं  पंडित  नेहरू  से  इत्तिफाक  करता  हूं जब  वह  कहते  हैं  कि  पाकिस्तान की  जो

 मेंट  है  वह  नहीं  चाहती  कि  हिन्दू  वहां  से  जायें  |  पाकिस्तान  के  प्राइम  मिनिस्टर  ने  यह  कहा  है  कि  हिन्दू

 वहां  से
 न

 जायें
 |

 जो  जुल्म  वहां  पर  हो  रहा  है  उसको मैं  भलीभांति  जानता  हूं  ।  लेकिन  कोई  न  कोई

 रास्ता  निकलना  कभी
 भी

 सम्भव  है
 ।

 मैं  जानता  हूं  कि  वहां  पर  रेप  हो  रहा

 (  )  हो  रहे  घरों  के  ताले  तोड़े  जा  रहे  को  मंदिर  में  नहीं  जाने  दिया  जाता  यह

 चीजें  दुनिया  में  पहले  कहीं  भी  नहीं  हुई  हैं
 ।

 इन
 सब

 चीजों  में  सच्चाई  है  इनको  मैं  मानता  हूं  ।  लेकिन इस

 मसलें  का  हल  निकलना  कोई  मुश्किल  बात  नहीं  है  ।  प्रभी-कभी  पाकिस्तान  के  विदेशी  मामलों  के  वजीर

 ने  एक  स्टेटमेंट निकाला  है  जिसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  जिन  मामलों  के  बारे  में  समझौता  नहीं  हो  सकता  है

 उनको  छोड़  दिया  जाये  जिनके  बारे  में  समझौता  हो  सकता  है  उन  पर  समझौता  कर  लिया  जाये  ।

 मैं  इसको  एक  बहुत  ही  संसीबल  (  बुद्धिमत्तापूर्ण )  स्टेटमेंट  समझता  हूँ  |  यह  एक  बहुत  ही  बकल  की  चीज़

 है
 ।  झापकों इसे  वेलकम  (  )  करना  चाहिये  ।  हमें  उन  मामलों  के  बारे  में  समझौता कर  लेना

 चाहिये  जिन  पर  कि  समझौता  हो  सकता  है  ।  हम  का  निर्णय  नहीं  कर  सकते  तो  यह  तो  करें  ।

 कलकत्ता  के  अन्दर  हज़ारों  मुसलमान  जाकर  नौकरी  करते  हैं  ।  में  नहीं  चाहता  कि  उनको  निकाल

 जाये  ।  लेकिन  हमें  उन  लोगों को  यह  सब  चीजें  तो  अवश्य  बतलानी  चाहियें  |  हमें  उनको

 यह  सब  चीजें  समझानी  चाहिये  और  उनके  साथ  नेगोशियेट  करना  चाहिये
 |

 हम

 उनको  कहते  हैं  कि  हम  कॉरपोरेट  करने  को  तैयार  हैं  ।  पहले  नेहरू-लियाकत

 पैक्ट  था  र  पहले  पहल  वह  काफी  सफल  रहा  |  दो-तीन  साल  तक  उस  पर  अच्छी  तरह  से  परमल  किया

 गया  ।  अब  भी  मैं  यह  समझता  हूं  कोई  ऐसा  ही  पैक्ट  हो  जाये  और  जिसे  पाकिस्तान  भी
 मंजूर

 कर  लें

 तो  बहुत  बरच्छा रहेगा  ।

 यह  तो  बाहर  की  बात  हुई  ।  लेकिन  सवाल  यह  है
 कि

 wes  हम  क्या  करें
 |

 मुझे  इस  बात  का

 है  कि  आज  ईस्ट  बंगाल  को  फिर  से  बसाने  का  काम  झाल  इंडिया  बेसिस  पर  नहीं  लिया  जाता  ।  बातें
 तो

 बहुत  करते  हैं  लेकिन  श्रमल  नहीं  किया  जाता  ।  मैंने  देखा  कि  वहां  ४५  या  ५०  हजार  अ्रनभ्रटेच्ड

 कोई  सम्बन्धी  विमान  हैं  उनमें  से  ४५  हजार  तो  बंगाल  में  रहती  हैं  बाकी  पांच  हजार

 बाहर  रहती  हैं  ।  प्रभी  तक  वहां  से  ३७  लाख  हिन्दू  न  हैं  ।  उनमें  से  कोई  २७  या  ३०  लाख  तो  वेस्ट

 बंगाल  में  बसते  हैं  ।  खन्ना  साहब  ने  उनको  बाहर  बसाने  की  बहुत  कोशिश  कई  कानफरेंसेज़ की  गयीं

 श्र  उनमें  बहुत  सी  बातें  भी  कही  गयीं  लेकिन  इस  काम  के  लिये  स्टेट्स  ने  अभी
 तक  १५

 हजार  एकड़

 जमीन  दी  है  जिसमें  से  १०  हजार  एकड़  बिहार  में  है  बाकी  जगह
 ।

 at  गिडवानी  :  वह  भी  मिलेगी ?

 लाला  उचित  राम  :  यह  तो  मदद  करने  का  मखौल  उड़ाना  है  यह  तो  इंडियन
 नेशनलिज्म  की

 माकरी  है  मैं  तो  कहूंगा  कि  इस  काम  के  लिये  तो
 आपको  एक  ate  बनाना  चाहिये  जिसमें  आपका

 इंडस्ट्रीज  मिनिस्टर  होम  मिनिस्टर  शर  इस  काम  को  वार  बेसिस

 पर  चलाया  जाये
 ।

 पाकिस्तान  ने  लड़ाई  शुरू  कर  दी  होती  तो  भी  मैं  समझता  हूँ

 कि  इससे  ज्यादा बुरी  हालत  लोगों  की
 न

 होती
 ।

 तो  बंगाल  में  लोगों  को  रहना  मुश्किल  हो  गयां

 है  ।  पंजाब  की  बात  थी
 ।

 वहां  अगर  हिन्दू  ब  तो  मुसलमान  भी  चले  गये  जगह  छोड़  गये
 ।

 लेकिन  बंगाल  में  तो  कतई  दूसरी  हालत  है
 |
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 दूसरी  बात  इस  सिलसिले  में  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मेंने  इस  बारे  में  सन्त  विनोबा  से  बात

 की  थी  |  उन्होंने  कहा  कि  भूदान  यज्ञ  के  सिलसिले  में  जो  जमीन  बिहार  में  मिली  है  उसमें  से  कुछ  इस  काम

 के  लिये  दी  जा  सकती  है  ।  में  मिनिस्टर  साहब  से  दरखास्त  करूंगा  कि  वे  सन्त  विनोबा  से  मिलें  ।  मैं  उनको

 यकीन  दिलाता  हूं  कि  जो  उनको  जमीन  एफटंस  (  )  से  मिली है  उस  Y,coo Uns TAIT एकड़  जमीन

 से  ज्यादा  जमीन  विनोबा  जी  से  मिल  सकती  है  ।

 चटर्जी  साहब  नें  कहा  था  कि  शाराइकी  स्कीमों  क्या  कोई  रिजल्ट  नहीं  निकलता  मैं

 किसी  की  खुशामद  नहीं  करना  चाहता  लेकिन  इतना  मैँ  कहूँगा  कि  खन्ना  साहब  ने  इस  काम  में  जान  डाल

 दी  है  ।  हम  अपनी  कमजोरी  को  छिपाना  नहीं  चाहते  कि  हम  हिन्दुप्नों  का  हिन्दुस्तान  नहीं  रोक  सके  ।

 अ्रपनी  कमजोरी  छिपाना  पाप  है  ।  लेकिन  इस  वजह  से  यह  कहना  ठीक  नहीं  कि  हमने  वहां  से  कराने  वालों

 के  साथ  कुछ  नहीं  किया  ।  इस  वास्ते  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  प्यार  गलत  बात  की  हम  शझ्रालोचना  करें

 तो  अच्छी  बात  को  तो  हमें  कहना  चाहियें  |

 एक  बात  में  के  बारे  में  कहना  चाहता  हुं
 |

 वहां  तो  वास्तव  में  बड़ी  सीरियस  सिचुएशन

 हुई  ।  वेस्ट  पाकिस्तान  से  जो  हिन्दू  पराये  थे  उनको  तो  जो  मुसलमान  गये  उनकी  जगह

 में  से  हिस्सा  दे  दिया  गया  उनको  रुपये  में  चार  पांच  जो  भी  मिल  सकता  था  मिला  ॥

 जो  हिन्दू  ईस्ट  बंगाल  से  करा  रहे  हैं  उनको  भी  इन  सालों  में  अ्रपनी  जायदाद  को  कुछ  न  कुछ  बेंचने  का

 मौका  मिला  ।  लेकिन  जो  लोग  काइमीर  से  आये  उनको  तो  कोई  भी  मौका  नहीं  मिला  ।  उन  पर  तो  हमला

 हुआ  श्र  कोई  डेढ़  लाख  झ्रादमी  इधर  गये  |  इन  बरस  तक  श्राप  ससपेंस  में  रहे

 कि  उनके  क्लेम  लें  या  न  लें  क्योंकि  वे  तो  हमारी  ही  टेरीटरी  )  के  रहने  वाले  हैं  ।  लेकिन  अभी  जो

 हमारे  प्रधान  मंत्री  का  स्टेटमेंट  तपा  उससे  तो  यही  मालूम  होता  है  कि  wa  पाकिस्तान  में  जनमत  संग्रह

 नहीं  हो  सकता ।  ब  तो  एक  तरह  से  यह  हो  गया  कि  पाकिस्तान  हैल्थ  )  टैरीटरी

 में  ये  लोग  नहीं  जा  सकते  ।  ऐसी  हालत  में  उनके  क्लेम  इन वाइट  )  कीजिये  ।  ये  डेढ़  लाख

 भ्रामक  हैँ
 ।

 जो  हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  का  स्टेटमेंट  हुआ  है  वह  एक  तरह  से  सीलिंग
 )  स्टेटमेंट

 है
 |

 उसका  लोगों  पर  यह  असर  है  कि
 काश्मीर  में  wa

 प्लेवीसाइट  नहीं हो
 सकता  |  इसलिये मैं  ara  कहूंगा  कि  ara  उनके  भी  क्लेम  उसी  तरह  से  इनवाइट  कीजिये  जैसे  कि  आपने

 पाकिस्तान  से  कराने  वालों  दूसरे  लोगों  के  इन वाइट  किये  थे  |  उनकी  सबसे  ज्यादा  कुर्बानी  है  ।  मैं  इस  मामलें

 के
 डिटेल्स

 (  )  में  नहीं  जाना  चाहता  ।  मुझे  यह  देख  कर  दु:ख  होता  है  कि  वे  बेचारे  वहां  से  भी  मार

 खा  कर  जाये  यहां  भी  उनके  लिये  कोई  प्रा खिरी  नहीं  किया  गया  है  |  मुझे  यह  जान  कर

 शशि
 हुई  कि  सोच  रहे  हैं  कि

 उनको  भझ्रसिस्टेंस
 दी  जाये  ।

 लेकिन  at  ar

 उनका  क्वांटम  मुकर्रर  नहीं  किया  है
 ।

 मैं  कहूँगा  कि  श्राप  कृपा  करके  उनके  साथ  वैसा  ही

 सलूक  करें  जैसा  कि  वैस्ट  पाकिस्तान  से  भराने  वाले  दूसरे  लोगों  के  साथ  आपने  किया  ।  मैं  जानता  हूँ  कि  श्राप
 क  ON

 बोल्ड  स्टेप  कार्यवाही  )  लेने ंके  इरादी  हैं  ।  इस  मामले  भी  बोल्ड  स्टेप  ले  लेंगे

 तो  इन  लोगों  का  बहुत  भला  हो  जायेगा  |

 इसके  चन्द  बातें  मने  पंजाब  के  बारे  में  कंपनी  हैं  ।

 पहली  बात  तो  मुझे  यह  कहनी  है  कि  भ्रापने  तो  अ्रपने  यहां  से  इवेक्वी  ला  हटा  दिया  इसलिये  जो

 हिन्दू  लोग  यहां  art  हुए  हैं  उनके  लिये  तरह-तरह  के  रिस्ट्रक्शन  )  पैदा  हो  गये  उनको
 मकान  नहीं  मिल  रहे  हैं  ।  इसलिये  प्राकार  कहूंगा  कि  a  यह  उसूल  बना  लीजिये कि  जो  भी

 arent  वैस्ट  पाकिस्तान  से  रिफ्यूजी  et  कर  भराये  चाहें  वें  राजस्थान  में  या  बम्बई  में  हों  या  शर

 किसी  जगह  उनको  मकान  दिया  जाये  ।  जरगर  तसल्ली  हो  जायें  कि  फलां  क्  उन  vig

 लाख  में  से  एक  है  जो  कि  पाकिस्तान  से  यहां  कराये  हैं  तो  झ्रापको  उसे  मदद  देनी  चाहियें  ।
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 [  लाला  अचिंत राम  ]

 दूसरी  बात  मुझे  इंस्टालमेंट्स  के  बारे  में  oot  करनी  है  ।  भ्रापने  चार  इंस्टाल मेंट  का

 उसूल  रखा  है
 ।

 मैं  समझता  हूं  कि  वह  ठीक  नहीं  है  ।  गवर्नमेंट  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  पर  इतना  रुपया

 खर्चे कर  रही  है  ।

 क्या  वह  इन  लोगों  के  साथ  कुछ  रियायत  नहीं  कर  सकती
 ।

 मगर  इंस्टालमेंट्स  का  नम्बर
 बढ़ा  दिया  जाये

 तो
 इनको  बहुत  राहत  मिल  सकती  आखिर  ये  लोग  रुपया  वापस  तो  देंगे  ही  ।  ले

 कर  चलें  तो  नहीं  जायेंगे
 ।

 इसके  भ्र लावा  मुझे  उन  रिफ्यूजीज  के  बारे  में  कुछ  कहना  है  जो  कि  ह  रिश्तेदारों  के  पास  रहते

 रहे हैं  ।  अरब  तक  उन्होंने  प्यार  डिमांड  न  सामने  नहीं  रखी  ।  लेकिन  श्राप  उनको  मकान  रिलीफ

 जो  कुछ  ठीक  समझें  दें  |

 इसी  के  साथ  मैं  टी
 ०

 वी०  पेशेंट्स  की  तरफ  भी  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूँ  ।  मुझे  यह  जान

 कर  दुःख  fe  ईस्ट  बंगाल  के  रिफ्यूजी  में  ३,००० टी  ०
 वी

 ०  के
 पेशेंट्स

 हैं  मगर  सिर्फ  ५००

 ase  का  ही  इन्तिज़ाम  किया  गया  है  ।  इन  वेड्स  को  बढ़ाया  जाये  |  जब  रिफ्यूजी  पेशेंट  इनके  पास

 हैं  तो  खन्ना  साहब  कहते  हैं  कि  तुम  हैल्थ  मिनिस्टर  मंत्री  )  के  पास  जाओ  |  उनके  पास  जाते  हैं

 तो  कहा  जाता  है  कि  रिहैबिलिटेशन  मिनिस्टर  मंत्री  )  के  पास  sa  ।  अरब  श्राप  बतलाइये

 कि वे  बेचारे कहां  जायें  ।

 अनएटेच्डस  fan  की  तरफ  भी  मैं  आपकी  तवज्जह  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 उनको  ज्यादा  तादाद में  मदद  की  जानी  चाहिये  उनके  रहने  का  इन्तिज़ाम  किया  जाना  चाहिय े।

 इसी  सिलसिले  में  एक  अ्रनएटेच्ड  मेरे  पास  थी  ।  वह  कहती  थी  कि  उसके  रहने  के  लिये  कोई

 जगह  नहीं  है  ।  तो  मेरा  कहना  है  कि  ऐसी  श्रौरतों के  लिये  Sho  वीं०  के  पेशंट्स (  रोगियों  )

 तरफ  श्रापको खास खास  तौर से  ध्यान  देना  चाहिये  ।  मेरे  पास  एक  आदमी  थो  जो  कि  रिक्शा  चलाता

 था  |  ऐसा  करने  से  उसके  लंग्स  बेठ  गये  ।  वह  अस्पताल में  दाखिल  होने  गया तो  उससे  कहा

 गया  कि  जगह  नहीं  है  ।  ऐसे  प्राणियों  का  जल्दी  बन्दोबस्त  किया  जाना  चाहिये  |

 इसके  न्र लावा  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जिन  लोगों  की  उम्र  ६०  या  ६४  साल  है  उनके

 को
 प्रायरिटी  दी

 जानी  चाहिये
 ।

 कहा  जाता  है  कि
 ये

 लोग  झूठे  मैडीकल  सर्टिफिकेट

 दाखिल  करते  हैं  |  झ्र गर  श्राप  ऐसा  समझते  हैं  तो  मैं  कहूँगा  कि  झाप  उनको  इंटरव्यू

 शर  उनके  साथ  मनासिब  बरताव  कीजिये  |

 शायद  आपने  झपने  नोट  में  कुछ  लिख  दिया  होगा  उसकी  वजह  से  बहुत  से  प्राप्ति  भ्रनश्नाथो  राज्य

 )  कह  कर  हटाये  जा  रहे  हैं
 ।  यों  हमਂ  सभी  श्रनश्नाथो  राज्य  हूँ

 ।
 मगर  में  कहना  चाहता

 हूं  कि  आप  झगर  उनको  मकान  न  दें  ताकि  से  कम  जगह  तो  दीजिये
 ।

 वे  अपना  मकान
 खुद

 बना  लेंगे
 ।

 श्री  मेहर  चन्द  खनना  :  हम  दोनों  शरणार्थी हैं  ।

 उचित  राम  :  इसीलिये  मैं  कहता  हूँ  कि  हर  व्यक्ति  को  पानी  ae
 बिजली  की

 सुविधा  मिलनी  चाहिये
 ।

 इसके  अलावा  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  आपने  कहा  है  कि  मकानों  का  किराया  कंपी टला इज़

 कर  दिया  जाय  यानी  इकट्ठा  करके  लिया  जाय  |  इसके  लिये  उनको  फोर्स  नहीं  करना  चाहिये

 यह  पावर  श्राप  अपनें  हाथ  में
 न

 लीजिये
 |

 ज

 मझे  बड़ी  खाद्य  है  गवर्नमेंट  ने  खन्ना  साहब  को  यह प  wal  दिया  ।  उन्होंने  इस  काम  में  जान

 डाल दी  है  ।

 मूल क
 mat
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 भी  एस०  सी०  सामन्त  :  यदि हम  भारत  में  शरणार्थी  कौर  पुनर्वास  की  समस्या

 को  दस  वर्षों  में  हल  नहीं  कर  सके तो  मेरी  राय  में  वह  संसार  का  दसवां  श्राइचर्य  ह  उसे  हल

 करने के  लिये  2RKE  में  नेहरू-लियाकत  समझौता हुमा  था  ।  यदि  हम  विश्लेषण  करें  तो  हम  यह  पायेंगे

 कि  हमारी  ओर से  समझौते  के  एक  शब्द  भी  उल्लंघन  नहीं  किया गया  किन्तु  जेसा  कि

 तय  मंत्री ने  कल  बताया  पाकिस्तान  उक्त  समझौते  की  क्रियान्विति  में  or  रूप  से  सफल

 रहा हू  |

 इस  सदन में  2eYo F में  जब  समझौते के  प्रशन  पर  चर्चा  की  गई  थी  तो  हमारे  प्रधान  मंत्री

 ने  कहा था  कि  पाकिस्तान  से  वार्ता  करना  ही  एकमात्र  उपाय  कौर  उसका  विकल्प  युद्ध  था  हम

 युद्ध  नहीं  चाहते  थे  इसलिये  हमने  वार्ता  करना  ही  ठीक  समझा  ।  उस  समय  प्रधान  मंत्री  ने  कहा था

 पाकिस्तान  एक  विदेशी  सरकार  हैं  ।  विदेशी  सरकार  से  व्यवहार  करने के  दो

 तरीके  होते  हैं  ।  एक  तरीका  वार्ता  का  है  जिसके  जरिये  दबाव  डाला  जा  सकता  हैं  ।  यह  दवाब

 चाहे  राजनी  आर्थिक  राजनीतिक  हो  किन्तु  बुनियादी  तौर  से  वार्ता  का  वही  तरीका  हैं  ।

 उसका  विकल्प  युद्ध  हैं  |

 इसके  बाद  उन्होंने कहा

 एक  बीच  की  स्थिति  हो  सकती  है--न  युद्ध  श्र  न  शांति  }—arary  विच्छेद

 aa  स्थिति  यह  हैं  कि  पूर्वी  बंगाल  से  भारत  जानेवाले  शरणार्थियों
 की  संख्या

 लगातार  बढ़ती  ही

 जा  रही  है  ।  मेरा  सरकार  से  क्रोध  है  कि  प्रधान  मंत्री  द्वारा  १६४५०  में  जो  विकल्प  बताया  गया  था

 उसे वह  स्वीकार  कर  ले  ।  सरकार  का  यह  कतेंव्य  है  कि  oa  के  जो भी  विकल्प  उपलब्ध

 उसे  वह  स्वीकार करें  ।

 पश्चिम  बंगाल  की  जनता  पर  ३७  लाख  शअ्रतिरिक्त  लोगों  का  भार  ग्रा  पड़ा  हूं  ।  क्या

 इस  बात  की  कल्पना  कर  सकतें  हैं  कि  हम  किस  प्रकार  रह  रहे  हें
 ।  इन  सब

 बातों
 का

 कारण  विभाजन

 ही  ह  विभाजन  को  समझें  भारत  ने  स्वीकार  किया  था  इसलिये  विभाजन  के  जो  परिणाम  हों

 उन्हें  बंटाने  मे ंभी  सच्चे  भारत  को  योग  देना  चाहिये  ।  मेरे  कुछ  मित्र  यह  कह  सकते  हैँ  कि  वह  आर्थिक

 सहायता दे  रहे  किन्तु धन  ही  तो  सब  कुछ  नहीं है  ।  what  इतने  लोगों  को  रहने  के  लिये
 स्थान  भी  तो  झ्रावस्यक हैं  ।  कोई  चार  हज़ार  व्यक्तियों  को

 अण्डमान
 भेजा  गया  हू  कौर

 मेंने  वहां

 जाकर  देखा  है  कि  वह  कुछ  संतुष्ट  हैं  मेरा  ख्याल  है
 fe

 विस्थापितों  को  वहां  बसाने  के  लिये
 शर  तरीके  खोजे  जाने  चाहियें  ।  कम  से  कम  एक  विस्थापितों को  वहां  बसाया  जाय  प्रत्येक

 राज्य  को  चाहिये
 कि  वह  at  जाकर  परिचय  बंगाल की  इस  भार  को  हल्का  करने  में  सहायता दें  ।

 में  जानता हूँ  कि  बारह  राज्यों  ने  कुछ  विस्थापितों
 के  पुनर्वास  का  भार  वहन  करने  का  सुझाव दिया

 किन्तु  कितने  व्यक्तियों  का  पुनर्वास  किया  जा  सकता  है  कौर  किस  प्रकार  से
 ?

 कुछ  लोग  पूर्वी  बंगाल  के  शरणार्थियों  पर  यह  लगाते  हैं  कि  वह  राज्यों  में  जाकर

 वापस  लौट  आतें हैं  ।  मेरा  श्राप से  भ्रनुरोध  है  कि  इस
 मामले

 की  तह  में  जाइये
 |
 मेंने  wat  कहा

 कि  वहू
 अण्डमान

 में  शांतिपूर्वक  रह  रहे  हैं
 ।  इसलिये  उन्हें  विभिन्न  स्थानों  को  ले  जाने  से  पूवे  उचित

 वातावरण  का  निर्माण  किया  जाना  चाहिये  ।  माननीय  मंत्री  बड़े  उद्योगों  की  स्थापना  करने वहां

 को  बसाने  के  लिये  प्रयत्नशील  हैं  किन्तु  उनकी  पाठ-नौ  योजनायें  सफल  नहीं हो  रही

 |  इसक  क्या  |

 शरणार्थी  समस्या  को  सरकार ने  एक  साधारण  घटना  के  रूप  लिया हैँ  fae
 ~

 साधारण घटना  कदापि  नहीं  हो  सकती
 में  प्रतिदिन  एक  हज़ार  शरणार्थी  .  रहे
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 एस०  सी०  सामन्त |

 यह  एक  श्रुसाधारण बात  है  जिसके  बारे  में  असाधारण  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये ।  माननीय

 मंत्री
 को  मौक़े पर  ही

 निर्णय  कर  देने
 की  शाक्ति दी  जानी  चाहिये  ।  यदि  झ्रावश्यकता हो  तो  वित्त  मंत्री

 को
 वहां  एक  समिति  भेजनी  चाहिये  जो  उन्हें  मौके पर  fia  करने  में  सहायता  दे

 मेरे  मित्र  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  इस  बात  की  शिकायत  कर  रह ेथे  कि  माननीय  पुनर्वास

 मंत्री  पश्चिम  बंगाल  में  एक  लम्बे  अर्से  रहे  हैं  ।  मेरा  उनसे  नम्र  निवेदन  हैं  कि  जब  माननीय  मंत्री  दिल्ल

 में
 नौ

 वर्ष
 रहे  तो  पूर्वी  पाकिस्तान  में  क्या  हो  रहा  था  ।  प्रौढ़  पूर्वी  पाकिस्तान के  शरणार्थियों  के  साथ

 कैसा  व्यवहार  हो  रहा  था
 ?

 wa  भी  पुनर्वास  मंत्री  पश्चिम  बंगाल  में  छः  मास  से  कम  ही

 रहते हूँ  ।

 निक्रमण  का  प्रश्न  बहुत  विराट  यह  प्रत्येक  व्यक्ति  जानता  है  भर  उसे  निकट  भविष्य

 में  हल  किया  जाना  चाहिये
 ।

 इस  समय  कोई  एक  हजार  व्यक्तियों का  प्रतिदिन  निक्रमण  हों  रहा  है

 किन्तु  सम्भव  हैं  कि  गे यह  संख्या  अधिक  हो  जाये  ।  ऐसी  स्थिति  यदि  कराती  है  तो  क्या  हम  अपने

 दायित्वों  का  त्याग  कर  सकते  हैं
 ।

 ऐसा  करना  सम्भव  नहीं  है  इसलिये  माननीय  पुनर्वास  उन

 तरीकों  पर  पूर्ण  विचार  करें
 जो

 वह
 र

 उनकी  सरकार
 अपना  सकती हैं  ।

 किन्तु हमें  मौजूदा  स्थिति  का  सामना  करना  है  ale  इसके  लिये  हमें  मंत्रालय  को  सशक्त

 बनाना  होगा  ।  सशक्त  बनाने  से  मेरा  तात्पर्य  यह  है  वह  संवैधानिक  कौर  वैधानिक

 जो  माननीय  मंत्री को  विलम्ब  कोई  for  करने से  रोकती  दूर  की  जानी  चाहियें ।  उदहरण

 के  उन  बारह  राज्यों
 को

 लीजिये
 ।

 उनमें  पुनर्वास  के
 लिये

 जो  स्थान  चुने  गये  थे  उन्हें  बहुत

 पहले ही  कृषि  योग्य  बनाया  जाना  श्वाहिय्रे  था  किन्तु  पर्याप्त  धन  के  प्रभाव  में  यह  नहीं  किया  जा

 सका  हैं  ।

 मेरा  माननीय  सदस्यों  से  भ्रनुरोध  है  कि  वह  पश्चिम  बंगाल  में  जाकर  देखें  कि  जिन  व्यक्तियों

 का  पुनर्वास  किया  गया
 अथवा  किया

 जा  रहा है
 उनकी

 क्या  स्थिति  है
 ।  पाकिस्तान का  कथन  हैं

 भारत  दीक्षार्थियों  को  प्रलोभन  देकर  उन्हें  पाकिस्तान
 से  खींच  रहा  है  मेरा  निवेदन  है

 कि
 पूर्वी

 पाकिस्तान से  कोई भी  व्यक्ति aa  और  वह  भी  देख  ले  कि  इन  अभाग  दीक्षार्थियों  को  हम  कया

 सुविधायें  दे  सकें हैं  ।

 उस  दिन  प्रधान  मंत्री  कह  रहें थे  कि  दक्ष  श्र  प्रविधिक  व्यक्तियों  को  पाकिस्तान  छोड़ने

 की  अनुमति दे  कर  पाकिस्तान ने  गलती  की  है
 ।
 मैं

 सरकार
 से  अनुरोध  करता हूँ

 कि  शरणार्थियों

 में  जो  व्यक्ति  ऐसे  हों  उनका  उपयोग  भारत  के  संसाधनों  की  खोज  करने  के  लिये  किया  जाये  ॥

 तरंत  में  मैं  केन्द्र  स्थित  प्रौढ़  अपने  राज्य  के  पुनर्वास  मंत्री  को  बधाइयां  देता हूँ  क्योंकि वह

 कठिन  परिश्रम  कर  रहे  हैं  ।  पिछलें  आठ  वर्षों  में  दारणार्थी  पुनर्वास  मंत्री  से  बहुत  कम  मिल
 पाते

 थे

 किन्तु  अरब  वह  शरणार्थियों  के  बीच  बार-बार  जाते हूँ
 प्रौढ़

 उनके
 कष्टों

 को  समझने
 का  प्रयास

 ते  हैं  ।
 द

 श्री  एस०  क्या  राज्य  :  :  में  विरोधी  पार्टी  शौर  उस  लड़ाकी  विरोधी  पार्टी का  मेम्बर

 होते  हुए  हुकूमत  के  साथ  कोई  बेइंसाफी  नहीं  करना  चाहता  ।  में  चाहता  हूँ  कि  अच्छे  काम
 की  सराहना

 की  जाय  ।  लेकिन  यह  दुःख  की  बात  हैं  कि  बहुत  कोशिशों  के  बाद  बहुत  खोजने  के  बाद
 भी  मैँ  सच्चाई

 प्रौढ़  ईमानदारी  के  साथ  कह  सकता  हूँ  कि  राज  तक  मुझे  इस  हुकूमत  की  जिन्दगी  में  कोई  ऐसा  काम  नहीं

 मिला  जिसकी  सराहना प्रो  तारीफ  की  जा  सके  ।  जब  हुकूमत  के  कामों  को  देखा  जाता  ह  तो  उस

 के  कामों  के  उन  नतीजों  को  देखा  जाता  है  जो  देश  में  उभरते  हैं  ।  ।  उन  नतीजों  को  देखते  हुए  मेरी  समझ

 में  यह  mat  हैं  कि  शायद  हमारे  मुल्क की
 किस्मत  दोस्तों के  हमदर्द  हाथों के  बजाये  दुशमन क  बेरहम
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 हाथों में  चली  गई  बात  हकमत  के  किसी  एक  विभाग  के  लिये  नहीं  कही  जा  लेकिन

 इसकी  कोई  बेतरीन  मिसाल  हो  सकती  हे  तो  यह  रिहेबिलिटेशन  का  महकमा  हे  |

 इस  बारे में  सिफ॑  नेशनल  लेवल पर  ही  नहीं  जाना  चाहिये  था  बल्कि  इस  मसले  को  इन्सानियत क

 नक्ता  निगाह  से  हल  करना  चाहिये  था  ।  इस  मामले  में  कांग्रेस  गवर्नमेंट  की  जिम्मेदारी कौर  भी  ज्यादा

 थी  ।  इसलिये  कि  जितने  बेचारे  लोग  रिफ़्यूजी  बने  जिन्होंने  अ्रपने  घर-बार  छोड़े  उन्होंने  अपनी

 मर्जी से  हिन्ट्स्तान  arc  पाकिस्तान  की  तकसीम को  कब  ल  नहीं  किया  था  |  हमार  नेताओं  ने  हमें  यह

 यकीन  दिलाया  था  कि  चाहे  कुछ भी  हो  जाये  लेकिन  हिन्दुस्तान की  तकसीम  कबूल  नहीं  की  जायेंगी

 लेकिन  तकसीम  कबूल  की  गई  ।  इसलिये  कि  जब  हम  तकसीम  कबूल  नहीं  कर  रह ेथे  तो  उस

 हम  जेल  खानों  में  थे  और  तकसीम  जब  कबूल  की  गई  तो  हक मत  की  गलियों  पर  बेठ  कर  की  गई

 उसक  नतीजे  पप् राज
 लाखों

 आदमी  तबाह  हुये  ;  यह  हमारी  इखलाकी  जिम्मेदारी  थी
 कि  हम

 ईमानदारी के  साथ  रिफ्यूजियों  के  मसले  को  हल  करते  लेकिन  नहीं  किया  |  यह  हम  नहीं  कहते  हें  बल्कि

 टेकरी  बेंची  पर  बैठने  बालें  साथी  मेम्बरों  ने  भी  कहा  है  ।  कि  राज  दस  साल  गजरने  के  बाद भी

 रिफ़्यूजियों
 का  मसला  वैसा ही  उलझा  हना  मसला  है  जैसे कि  शुरू  में  था  कौर  उसने  ईस्ट  बंगाल

 बड़ी  खतरनाक  सुरत  अख्तियार कर  ली  है  ।  इस  महकमें  ने  हिन्दू  कौर  मुसलमान  दोनों को  तबाह

 किया है  |

 तू  दोस्त  किसी  का  भी  न  हुआ  था

 चोरों पै  वह  जुल्म  जो  मुझ  पर  न  ।

 तुम  न  हिन्दुद्मों  के  दोस्त  हो  न  मुसलमानों  के  ।  हक मत  के  सामने  तो  कुछ  खास  तरह  के  ढंग हैं

 और  उसने  उन्हीं  तरीकों  से  काम  लेने  का  फैसला  कर  लिया है  वह  कभी भी  इस  बात  के  लिये  तैयार

 नहीं  हैं  कि  किसी  भी  मसले  को  इन्सानियत  के  नुक्ता  नज़र  से  या  डैमोक्रेटिक  तरीके  जिससे  कि  वह

 अपने  arr  को  चैम्पियन  कहते  हल  करें  मैं  प्राकार  एक  ऐसी  मिसाल  बताता  हूँ  जिसके  मुकाबले

 की
 बात  झपको  कहीं  नहीं  मिलेगी  हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  साहब  की  कोठी  के  बाहर  कुछ  ्रीय मॉ

 बेंठ  हुए हैं  वह  लोग  कई दिनों से  वहां  पड़े  हुए  हैं  पूछता  हूँ  सदाकत  कौर  ईमांन का  वास्ता  देकर

 पूछता हूं  कि  कोई भी  इन्सान  जिसके  दिल  में  जरा  भी  इन्सानी  अजमत  है  वह  अपने  दिल  पर  हाथ

 रख  कर  कहें
 कि

 नगर  उसके  मकान  के  बाहर  एक  आदमी  मुसीबत  ज़दा  पड़ा  चिल्ला  रहा  हो

 तो  क्या  वह  किसी  तरह भी  अपने घर  में  इतमीनान से  बैठ  सकता  है  चाहे  उसकी  जिम्मेदारी हो  या

 नहीं ।  मैं  कहता  हूँ  कि  रिफ्यूजियों  के  मसले
 को  जिस  तरह  से  लेना  चाहिये  था  उस  तरह  से  गवर्नमेंट

 ने  नहीं  लिया  जितना  रुपया  खर्च  किया  गया  मैं  आपसे  कहता  हूँ  वह  रुपया  तकरीबन  सब  बर्बाद
 हो  गया  भ्र ौर  रिफ्यूजियों पर  खर्च  नहीं  gor  ।  उससे  रिफ्यूजी  तो  नहीं  भ्राता  हो  हां  खर्च  करने

 वालों के  बहुत  से  परिवार ज़रूर  उस  रुपया  से  झा बाद  हो  गये  हैं  ।

 राज  भी  बहुत  सी  स्कीमें  सामने  इन  स्कीमों  पर  ड्राप  करोड़ों  रुपया  खरच  करने

 का
 विचार

 रखते  हैं  ।  श्राप  बहुत  ज्यादा  रुपया  रिफ्यूजियों  को  ट्रेनिंग  देने  पर  खर्च  कर  रहे  हैं  लेकिन

 राज  ट्रेनिंग  पाए  हुए  लोगों  का  क्या  हाल  है  ।  क्या  इस  तरफ  भी  आ्रापका  ध्यान  गया  है  ।  आज

 उनको  नौकरी  या  रोजगार  नहीं  मिल  रहा  है  ।  बहू  लोग  भटकते  फिरते  कोई  उनको  पूछने  वाला

 नहीं  किस  तरह  की  जिन्दगी  यह  लोग  बसर  कर  रहे  हैं  ।  भोपाल  बंगाल  देहली  ate  दूसरी

 जगहों पर  क्या  उसकी  तरफ  आपका  ध्यान  गया  है
 ?

 ट्रेनिंग  पाये  हुए  लोगों का  यह  हाल  तो

 दूसरों  का  कया  होगा
 ।

 कई  लोगों ने  मुझ  से  जाकर कहा  है  कि  कोई  रोज़गार नहीं  मिल  रहा है
 क्या

 उनको  किस्मत  पर  छोड़  देना  ठीक  नहीं  आपको  चाहिये  कि  जो  लोग  ट्रेनिंग  पाये  हुए  हैं
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 उनको  रोजगार  देने  का  बन्दोबस्त श्राप  करें  ।  झ्र गर  आपने  ऐसा  न  किया  तो
 उनको

 कोई  दूसरे  तरीके

 भ्रातियां  करने  पर  मजबूर  होना  पड़ेगा  |  इसलिये  मेरी  ज  प्रार्थना  हैं  कि  उनकी  तरफ

 ध्यान  दें  ।

 aq
 जो

 माडल  टाउनशिप  की  हालत  हैं  वह  आपसे  छिपी  हुई  नहीं  है  ।  कई  जगहों पर  प्रापने

 माडल  टाउनशिप बसाए  हैं  ।  भोपाल  फरीदाबाद  नीलोखेड़ी में  यह  सब  कुछ  हो  रहा  है  ।  लेकिन

 रोज़गारी  वसी ही  वहां पर  हैं  जैसी  कि  पहले  थी  ।  रिफयजियों  की  तकलीफों  में  कोई  फर्क  नहीं  arar

 में  चाहता  हूं  कि  श्राप  उनसे  हमदर्दी  से  पेश  को  एक  बात  बतलाना  चाहता  हैँ  एक  द्रास

 जिसनें  बड़ी  मुश्किल  से  मेट्रिक  किया  वह भोपाल  में  एक  नौकरी  के  लिये  भटकता  फिरता रहा  है  ।  लेकिन

 उसे  नौकरी  नहीं  मिली  ।  आखिर में  वह  मेरे  पास  झर  उसने  सारी  बात  मझे  बतलाई  ।  उसने  कहा

 कि  क्या  कुछ  समझ  में  नहीं  प्राता  |  उसनें  मुझे  बताया  मेरे  सामने  दो  ही  रास्ते  हैं  एक  तो  यह

 कि  खुदकशी कर  लो  कौर  दूसरा यह  कि  मैं  पाल  छोड़कर  चला  जाऊं  |  भोपाल मैं  छोड़  नहीं  सकता

 क्योंकि  मेर  पास  रुपया  नहीं  प्रौढ़  खुदकशी  का  रास्ता  ही  मेरे  पास  बाकी  रह  जाता  हैं  ।  उसने  AA

 qe  भी  बतलाया कि  य, , ५
 ६०  दरख्वास्तें दी  लेकिन  कोई  पूछता  नहीं  ।  मैने  उससे  कहा  कि  एक  चाट

 बना  कर  ले  ५, प्रा  |  उसने  एक  चार्ट  बनाया  जिसमें  सारी  छीटे  दी  गई  मैंने  उस  चाट को  चीफ

 कमिश्नर
 के

 पास
 भेज

 दिया
 |

 चीफ  कमिश्नर  साहब  ने  उसे  नौकरी  तो
 दे

 दी  लेकिन  साथ  ही  यह
 भी

 कह
 दिया  कि  चूंकि  तुम  सोशलिस्टों  के  पास  गये  हो  इसलिये  बहुत  खराब  झ्रादमी  हो  |  उसने  जवाब  दिया  कि  सैं

 पहले कांग्रेसियों के  पास  गया  लेकिन  किसी  ने  मेरी  मदद  न  की--हार  कर मेँ  सोशलिस्टों के  पास  गया

 तो  मुझ  पर  यह  इल्जाम  लगाया  जाता  हैं  |  इस  तरह  से  श्राप  रिफ़्यूजियों
 को

 रिहेविलिटेट  नहीं कर

 सकते  |  फ़ीनिक्स  मिनिस्टर  साहब  ने  एक  स्कीम  तेयार  की  हैं  कि  इस  साल  के  भ्रमर-इन्दर सब  लोगों

 को  रोजी  दे  दी  जायेगी  लेकिन  इन  दस  सालों  के  भ्रमर  क्या  यह  कोई  नहीं  जानता  क्या  ये  लोग

 जो  बेरोजगार  हैं  जिन्दा  भी  रहेंगे  ।  इन  रिफयजियों का  एक-एक  दिन  बड़ी
 मुश्किल

 से  गुज़र रहा  ह  ।

 तो  यह  कहता हूँ  कि  भ्रामक  अफसर  चन्द  एक  को  ईमानदारी  से  काम  नहीं  कर  रहें
 |

 जिस  जलवे  के  साथ  उन्हें  काम  करना  चाहिये  उस  जज़वे  के  साथ  थे  लोग  काम  नहीं  कर  रहें  हं  ।  यह

 रिकी  भ्र  यह  बरोजगारी  उन्हें  तबाह  कर  देंगी  |  यही  बंगाल  मंज़र  यहीं  दूसरी  जगह  हो

 रहा &  |

 मैं  मानता
 =  कि  राज  जो  लोग  पाकिस्तान  सं  रहें  ह  पाकिस्तान  के  लिये  ठीक  नहीं  ।

 ससे  न  पाकिस्तान  का  कौर न  हिन्दुस्तान  का  भला  होनें  वाला  है  ।  यह  बहुत  खराब  चीज  हैं
 ।

 लेकिन  इसी के  साथ ही  साथ  यह  भी  याद  रखने  की  बात  है  कि  इसके  बहुत  से  कारण हैं
 जिनका  मगर

 श्राप  पत्ता  लगाने की  कोशिश  करेंगे  तो  झ्रापको  मालूम  होगा  कि  इस  माइग्रेशनਂ
 की

 fam  यहीं

 बजह  नहीं  है  कि  पाकिस्तान  बदमाशी  कर  रहा
 इसकी  बहुत  सी  बजूहात  श्राप भी

 भी
 किसी

 न  किसी  गलती  पर ह  ।  आपकी  फॉरेन  पालिसी  की  बहुत  तारीफ  की  जाती  है  ate
 श्राप  समझते  हैं

 कि

 ग्रापकी  फॉरेन  पालिसी  ठीक  है  ।  जब  यह  पालिसी  यहां पर  डिस्कस  होती हैं  तो  यह  कहा  जाता हैं
 कि

 जिस  पालिसी  पर  चला  जा  रहा  है  वह  ही  सही  है  ।  जब  ऐसी  बात  है
 तो

 क्या  वजह  हैं  कि  झपने

 पड़ौसी  मुल्क  के  साथ  कोई  सैटलमेंट  नहीं  कर  पा  रहे
 ।  यह

 इसी  का  नतीजा
 है  कि

 माइग्रेशन

 की

 रफ़्तार

 तेज  हो  रही  है  शर  श्राप  इतना  रुपया  खर्च  करने
 के

 बावजूद
 भी

 रिफ़्यूजियों

 की

 प्राब्लम  सॉल्व
 )

 नहीं  कर  पा  रहे  कौर  मसला  रोजबरोज  मुश्किल  होता जा  रहा  हैं  ।  यह  प्राबलम तभी  हल

 सकती है  जब  इसे  नेशनल  लेबल  के  साथ-साथ  इन्सानी  हैसियत  से  हाथ  में  लिया  जायेगा
 ।

 झाप
 जिस

 तरह  से  इन  मामलात को  सुलझाते जिस  तरह  का
 बर्ताव

 श्राप  इन  लोगों  से  करते  उससे तो  ऐसा

 मालम  पड़ता  है  कि  आपमें  कोई  इखलाकी  कौर  इन्सानी
 जज़वी  ही  बाकी  नहीं  रह  गया  ।  बाप



 ३१  RENE  re |  |  ं  को  मांगें  १६८६?

 रिफ़्यूजियों  की  हमदर्दी  हासिल  करने  की  कोशिका  नहीं  करते हूँ
 ।  कभी  मकानों  के  बारे  में  आपने  क्या

 पालिसी  अपनाई है  ।  राजेन्द्रनगर  में  इन  मकानों  के  बारे  में  कितना  ही  शोर  मचा  है  ।  राज

 रिफ़्यूजियों  के
 साथ  विजिलेंस

 कर  रही  कौर यह
 विजिलेंस

 भी  उसी  किस्म  का  है  जिस  तरह  था

 किसी  जमाने  में  हमारे  क़बाइली  भाई  यहां  wae  किया  करते  थे  ।  इस  रहें  से  ये  मामले  सुलझायें

 नहीं  जा  सकते  ।  इससे  तो  fematsreat a fectt के  दिलों  में  श्राप  ५  लिये  कोई  हमदर्दी  पेदा  नहीं
 कर  सकते  |

 आपकों  इन्सानी  पहल  से  देखना  होगा ai  तब  मिलकर  चलने  की  कोशिश  करती  होंगी  ।

 आपका  उनका  कोआपरेशन  हासिल  करना  होगा  ।  श्राप  पाकिस्तान को  गालियां  जो  कुछ

 वहां हो  रहा  उन  बुराइयों  को
 गिनते

 इस
 प्रियतम

 को  हल  नहीं  कर  सकतें  ।
 आपको

 अपनी  गलतियां  भी  रास्त  करनी  कोई  तजवीज़  इसको  हल  करने की  ढूंढनी  होगी

 पाकिस्तान  को  ही  गालियां देते  रहना  दुरुस्त  नहीं  है  ।  हमें  चाहिये  कि  हम  यह  भी  देखें  वि  हम

 कहां पर  गलती  पर  हमारे  सामने
 जो

 लोग  अरब
 भी  पाकिस्तान

 से  रहे  हैं  उनके  यहां
 वान

 पर  रोक

 लगाने  प्रौढ़  पाकिस्तान  से  निपटारा  करने के  दो  ही  रास्ते हैं  ।  श्राप  चाहते हैं  कि  यह  सवाल  पी सफल

 तरीकों
 से  हल  होना  चाहिये

 ।
 एक  तो  यह  एप्रोच  हैं  भ्र ौर

 दूसरे  एप्रोच  जो  हो  सकती है  वह  हैं

 पाकिस्तान के  खिलाफ  हथियारों  का  इस्तेमाल ।  जहां  तक में  समझता हूँ  श्राप  पाकिस्तान  के  खिलाफ

 लड़ना  नहीं  चाहते  हथियार  उठाने  कप  खिलाफ  sia  जाहिर  हैं  कि  एक  ही  रास्ता  रह

 जाता  है  भ्र ौर  वह  है  सीसफूल  एप्रोच  का  ।  अब  सवाल  यह  पैदा  होता है  कि  जो  सीसफूल  एप्रोच है

 वह  कौन सी  है  और कैसे  कामयाब हो  ।  उसके  रास्ते  आपको  खोजने  यह  चीज  है  जो  झ्रापकों

 तय  करनी  है  ।  यकीनी  तरीके पर  प्रापकी  फारेन  पालिसी  कहीं  न  कहीं  गलत  है  ।  उसमें कहीं  न  कहीं

 कमी  हे  जिसे  आपको ढूंढना  होगा  ।  खाली  इतना  कहं  देनें  से  ही  कि  पालिसी  बहुत  भ्रच्छी  हैं  वह  प्रगति

 नहीं बन  जाती  |  देखनें  की  चीज यह  है  कि  वहू  पालिसी  जिस  पर  कि  हम  चल  रहे  कामयाब  साबित

 होरही  हैया  मेरी  राय  में  ares  फॉरेन  पालिसी का  ही  नतीजा  हैं  कि  न  सिफ॑  बंगाल  में

 ही  बल्कि  कश्मीर  में  चालीस  लाख  का  रिफ़्यूजी  कैम्प  खुला  हुमा  हैं  ।  जिस  पर  ड्राप  aa

 रुपया  खर्चे  कर  रहे  हैं  ।  में  समझता  हूँ  कि  wal  इस  मसलें  पर  कांग्रेसी होने  के  नाते  ही  गौर  नहीं

 करना  होगा  बल्कि  पूरे  देश  की  इन्सानियत  के  नाले  देखना  होगा  ।  शौर  इसके  लिये  सारे  देना के

 wat  ौर  बाहर  खुशगवार  फ़जा  पेदा  करनी  होगी  ।  जो  लोग  यहां  लम्बी-लम्बी  तक़रीरें  करते

 हैं  उनसे  में  कपिल  करूँगा कि  वह  इस  मसलें  पर॑  हमदर्दी  के  साथ  सोचें  ।  हमदर्दी  का  जज़वी

 अ्रन्दर  पैदा  pea  ईमानदारी  से  काम  लें  |

 ma  मैं  बंगाल  के  उन  बदन सी व्र  डिस्पलेस्ड  मुसलमानों
 के  वारे में  थोड़ा  सा  कहना  चाहता हूँ  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  उनकी  आबादी  वहां पर  सात  लाख  श्र दस  लाख  के  बीच है  ।  मैं  समझता

 है ँकि  उनकी  आबादी  दस  लाख  के  करीब  होगी--ये  लोग  हमेशा  बंगाल  में  ही  रहे  मौर  कभी

 पाकिस्तान  नहीं  गये  |  उनको  उनकी  जायदाद  से  महरूम  कर  दिया  गया है  कौर  राज  भी  उनको  उनकी

 जायदादें  वापस  नहीं  की  गईं  ।  राज  ये  लोग  भटकते  फिरते  ये  वें  लोग  हैं  जिनको  बंगाल  में

 सादात  नवीन  घरो ंसे  दरबदर  कर  दिया  ।  उनका  पूछने  वाला  कोई  नहीं  उनको  मकान  कौर

 जायदाद  देने की  बात  सीरियसली  कनसिडर  सोचकर  नहीं  की  जा  रही  ।  मैं  चाहता

 हूँ  कि  हमारी  कोशिश  यह  होनी  चाहिये  कि  उनको  जल्दी  से  जल्दी  बसाया  जाये  ।  उनको  यह  कहा  गया

 था  कि  वहू  art  क्लेशों  की  श्रेणियां  अथारिटी  के  सामने  पेश  करें  ।  जब  तक  उनका  तसफ़ीया  नहीं

 होता तब  तक  कोई  एक्शन  नहीं  लिया  जा  सकता
 |  उसके  साथ ही  साथ  यह  कानून  भी  पास  कर

 दिया  गया शौर  उन्हें यह  कह  दिया  गया  कि  तसफीया  हो  जानें  के  बाद  भी  तब  तक  उनको  कब्जा

 नहीं मिल
 सकेगा

 जब  तक  दूसरों  के  जो  उनकी  जायदादों  कौर  मकानों  पर  काबिज़ कोई
 ऑल्टरनेट

 श्रकामोडेदान  नहीं  मिल  जाती
 ।  उसके  साथ  श्राल्टरनेट  श्रकामोडेशन  ढुंढने  की  कोशिश
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 एस० के  ०  रजनी द  उ  ।  |

 at  aspect नहीं  की  जा  ये  वे  लोग हैं  जिनकी  पाकिस्तान  के  साथ  aS  एश  कि  क  थ  |  नहीं  है--पाकिस्तान

 के  कोई  मुहब्बत  नहीं

 एक  माननीय  सदस्य  :  पाकिस्तान जाकर  ये  लोग  वापस  रायें  होंगे

 शी  एस०  Ho  :  जी  ये  लोग  पाकिस्तान  गये  ही  नहीं  ये  लोग  तो  बंगाल  में

 हो  हमेशा  से  रहते  ह  उनकी  हालत  बहुत  दर्दनाक  है  ।  बरसों बीत  गये  लेकिन  उनकी  जायदादें

 wait  तक  वापस  नहीं  दी  गईं  ।  यही  हालत  राजस्थान  के
 मेवों

 की  है  ।
 जिनकी  जियों  का  फैसला

 हो  चुका हूँ
 उनको  सर्टिफिकेट

 नहीं  दिये  जा  उनका  कितना  ही  शायद  लाखों  करोड़ों

 इस  तसफिया  कराने में  खर्च  हो  चका है  कौर  अब  सर्टिफिकेट  लेने ंमें  रुपया  खर्च  करना  पड़

 रहा है  ।  स्टाफ  के  आदमियों को  तो  बढ़ाते  जा  रहें  यहां  तक  कि  चपरासी साढ़े  उन्नीस

 हज़ार  से  ज्यादा  हो  गये  हैं  जसा  कि  प्राइम  मिनिस्टर  ने  कहा  लेकिन  काम  पहले  के  मुकाबले  में

 उतनी
 तेजी

 से  नहीं  हो  रहा  है
 ।

 कभी  एक  भाई  ने  मुसलमानों  के
 बारे

 में  कहा है
 ।

 मैं  कहता  हूँ  कि  पहले

 श्राप  फैसला  कीजिये  और  यह  तै  कीजिये
 कि

 झ्रापको  पाकिस्तान
 के

 साथ  क्या  तरीका  इख्तियार  करना  है
 ।

 श्राप जो  कदम  उठायेंगे  उसमें  हिन्दुस्तान  के  मुसलमान  श्रापका  साथ  देंगे  ।  मुसलमान  किसी से  पीछे

 नहीं  रहने  वाले हैं  ।  मुसलमान  हर  तरह  से  तैयार  हैं  ।  पहले  श्राप  भ्रन्दरूनी  तौर पर  तै  कर  लीजिये

 कि  झ्रापको  क्या  कदम  उठाना  है---पाकिस्तान  की  क्या  पालिसी  हैं  उसका  हम  पर  कोई  असर

 नहीं  ह--पहलें  ते  कीजिये  कि  भ्रापकों  क्या  करना  हैं  जिस  काम के  करने  की  अपकी  तैयारी

 गो  उसमें  मुसलमान  बराबर  नापक  साथ  देंगे  लेकिन  श्राप तो जो तो  जो  यहा ंके  हालात  शाया  करते

 हूं  उनसें  मालूम  होता  हूं  कि  हिन्दुस्तान जन्नत  हो  रहा है  |

 हमारे  कुछ  भाई  पंजाब  गये  वे  लौट  कर  उन्होंने

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  अब  झपना  भाषण  समाप्त  करें  |

 st  अजित  fee  अनुसूचित  जातिया ं)  सबसे  पहले  में  गवर्नमेंट को

 न्य बाद  पता  कि  उन्होंने  बहत  काम  किया है  हेम  उजड़े  हए  लोगों  को  बसाने  के  लिये  ।  गवर्नमेंट

 ने  जो  पालिसी  लोगों  को  बसाने  के  लिये  बनायी है  इसका  भी में  शुक्रिया war  करता  हूं  ।  लेकिन  साथ

 ही  मझे यह  कहते  हुए  दुःख  होता  हैं  कि जो  पालिसी  हमारी  गवर्नमेंट  नें हम  रिफ्यूजी  के  बेटर मंट

 के  बनाई  उसको  इम्प्लीमेंट  )  करने  में  एग्जीक्यूटिव  )

 प्रथा रिटी  ने  पूरा  गौर  नहीं  किया  तौर  उसको  रहो को  टोकरी  में  फेंकने  की  कोशिश

 की  ।  सबसे  पहलें  में  अपन  वर्दी  प्राइम  मिनिस्टर  को  कोट  करूंगा  जिन्होंने

 न  eva FA Hel UT:

 सम्बन्धी  कारणों के  अतिरिक्त  भारत की  भलाई  के  लिये भी  यह हू  आवश्यक  था
 कि

 शरणार्थियों  को  शीघ्रातिशीघ्र  बसाया  जाये  प्

 मुझे  इस  बात  से  बहुत  खुशी  हुई  हैं  कि  हमारे  प्राइम  मिनिटर  साहब  रिफ्यूजी को  बसानें  के
 लिये  बहुत

 उत्साह  रखते  फ्र हत ौर  हमेशा  चाहते  हैं  कि  हमें  अच्छी
 तरह  से  बसाया

 जाये ।  लेकिन  जो  पालिसी

 चल  रही है  में  कुछ  उसकी  तस्वीर  ह क  सामने  रखना  चाहता हूं  |  हमने  पिछले  साल  यह  पास  किया

 था  कि  जिस  प्रापर्टी  की  कीमत  दस  हजार  या  उससे  कम  होगी  उसको  नीलाम  नहीं  किया

 जायेगा  |  बल्कि  उस  प्रापर्टी  को  उसमें  रहने  वाले  के  बेरी फाइड  क्लेम  दावे  )  के  श्रगेन्स्ट  )

 उसको  दें  दिया  जायेगा  ।  श्री  अजित  प्रसाद जैन  ने  भी  सन्  Q&yy¥ A Hel AT में  कहा  था

 द्वारा  निर्मित  मकानों में  यदि  मौजूदा  श्रभिभोकता  रहना  चाहें  प्रौढ़  उनको  खरीदना

 चाहें  तो  उन्हें  वहां से  हटाया  नहीं  जायेगा  ।  जो  विस्थापित  व्यक्ति  इन  मकानों
 में  रह  रहें

 मूल  अंग्रेजी  में
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 न थ
 ए  किन्तु  जिनके  कोई  दावे  नहीं हैं  उन्हें  मकान  का  उचित  मूल्य  सुविधाजनक  किस्तों में

 भरदा  करने  का  अवसर  दिया  जायेगा  ताकि  वह  मकान के  मालिक  वन  सकें  |

 तो  में  श्राप  को  यही  बतलाना  चाहता  हूं  कि  इसे  इंस्टाल मेंट  के  बारे  में  श्री  मेहर  चन्द  खन्ना
 जी

 की  हकमत ने  क्या  किया  है  |  उन्होंने  यह  तै  किया  है  कि  मकान  की  जो  कीमत  हो  उसका एक  तिहाई

 या  एक  चौथाई  एक  किस्त  में  ले  लिया  जाये  कौर  जो  बाकी  साढ़े  सात  हजार  या  हजार  हो  उसको

 तीन  साल  में  ईश्वर  इस्टालमेंट्स  में  वसूल कर  लिया  जाये  ।  यह  ठीक  है
 कि  उन

 को  हमने  ही  बेठ कर  बनाया हैं  मगर  में  प्राय से  अ्रम्बली  दरखास्त  अनुरोध

 करता हूं  कि  उनको  was  )  किया  जाये  |  आपने  राजस्थान  के  को
 १४

 साल  में
 रुपया

 करने  की  छूट  दे  दी  हे  इस  तरह  से  में  चाहता हूं  कि  यहां  भीमराव  लोगों को  २०  साल  में  रुपया

 सदा  करने  की
 छूट

 दे  दें  ।  में  ऐसा  इसलिये  यह  कह  रहा  हूं  कि  जो  किश्त  आपने  मकर
 की

 हं
 व

 लोग  दे  नहीं  सकते  ।  यह  किस्त  करीब  २००  रुपये के  नगर  ठीक  से  वर्क  arse  (aT)

 किया  जाये  तो
 यह  fox

 रुपये  महीने  होगी  wa  जो  आदमी  मुश्किल  से  महीने  में  १५०  रुपया  पैदा

 करता  ह  वह  इतना  रुपया  हर  महीने  कस  कर  सकता है  |

 पंडित  ठाकर  दास  भार्गव  :  क्या  में  श्रानरंबल  मिनिस्टर  साहब  से  पूछ  सकता  हूं  कि  क्या  इन
 >

 ह Peat के  का  हाउसेज पर  भी  लागू  किये  जानें  का  कोई  प्रास्पेक्ट

 ६.1 |  मेहर  चन्दे  खनना  :  क्या  श्राप  चाहते  हैं  कि  में  अभी  प ४ द
 र

 पंडित  ठाकुर  दास

 भागने  कुछ  स्पष्टीकरण  चाहते  हैं
 ।

 सभापति  महोदय :  माननीय  मंत्री  अन्त  में  उत्तर  दे  सकत ेहैं  या  यदि  वह  चाहें  तो  वह  कभी

 | बोल  सकते  हैं

 श्री  महर  चन्द  खनना  :  किन्तु  चाहें  तो  में  wat  उत्तर  दें  सकता  हूं  ।

 ठाकर  दास  भाग  जेसी  राविघधा  हो  ।

 श्री  भ्र जीत  सिंह  :  मझे  प्रानरेबल  मिनिस्टर  साहब  के  चेहरे  से  मालम  होता  कि  वह  मेरी

 तजबीज  को  मंजर  कर  लेंगे  और  इससे  मझे  खुशी  हू

 श्री  मेहर  चन्द  खनना  :  मझे  नहीं  मालम था  कि  आनरेबल  मेम्बर  ज्योतिषी भी

 .  महोदय  :  माननीय  मंत्री  यदि  इस  विशिष्ट  प्रश्न  का  उत्तर  देना  चाहते  हों  तो  वह

 उत्तर दे  सकत हं  माननीय  सदस्य  अपना  भाषण  बाद  में  जारी  कर  सकत  हैं  ।

 श्री  मेहर  चन्द  खनना  :  हमने  जो  अपने  शरणार्थी  भाइयों  को  राजस्थान  में  शौर  बाहर  बसने  के

 लिये  जमीनें  दी
 हैं  उनके  बारे  में  हमनें  यह  किया हे  कि

 उनकों  जो  इत  जमीनों  की  क्रिया

 देनी  है  उसको
 वह  १४५  साल  में  दे  सकते  इन  भाइयों  की  तादाद  45,000

 फैमिली
 हैं  ।  पहले जो  हमने  इनके  लिये  मुद्दत  मुक़र्रर  की  थी  वह  तकरीबन  चार  या  पांच चसातलथी।करीब दो

 महीने हुए  कि  हमारे  एडवाइजरी ats  (  परामर्शदाता बोर्ड  )  के  कुछ  रुक्नों  )  च् से श्नौर  कुछ  दूसरे

 भाइयों ने  यह  मामला  ७५  सामने  रखा  ।  राजस्थान  में  जो  हमारे  शरणार्थी भाई  बसे  हैं  उनमें  हरि

 जनों  की  बड़ी  तादाद  है  ।  उनके  २४ या  २६  हजार  वहां  बसे  हैं  ।  उनको  जब  यह  दस-दस  थे

 जमीनें  मिली  थीं  तो  उन  भाइयों  का  यह  erat  था  कि  यह  उनके  बसने  के  लिये  मिली  थीं  ate  उनक

 दिमाग  में  शायद  यह  बात  थी  कि  इन  जमीनों  की  कीमत  उनको  नहीं  देनी  पड़ेगी  |  सन्  PEXo  में  जबकि

 क्लेम  मांगे गये  तो  इन  लोगों से  भी  क्लेम  मांगें  गये  मगर  उनको  तस्दीक  नहीं  किया  गया  ।  ऐसा  इस

 लिये  किया  गया  कि  यह  समझा  गया  था  कि  चूंकि  इनको  जमीनें  मिल  चुकी  हैं  इसलिये  इनके
 लम्स

 की  जरूरत  नहीं  है  |
 aa  हमने  यह  फैसला  किया  हैं  कि जो  उनके  क्लेम

 aie  जिनको  हमने

 मूल  अंग्रेजी  में



 PROV
 waa  की  मांगें  ३१  १९५६

 [al  मेहर  चन्द

 उनको तस्दीक  नहीं  किया  था  उनको  वेरीफाई  )  करेंगे  श्र  उसके  एवज  में  जो  कुछ  भी

 उसकी वंम्पेन्सेशन  स्केल
 के  मातहत  मिलता  है  हम  उनको

 मुजरा  और जो  जमीन  उनके  पास है
 जो  कीमत  उसका  हम  मुजरा  लेंगे  a

 जो  रकम कि  हमने  उनको  फूड  लोन

 के  बतौर  दी  थी  कौर
 जो  कि  श्रनकरीबन  ३५  लाख  रुपय ेहै  वह  माफ  कर  देंगे  ।

 जो  सवाल  आपके  सामने  पाया  है  वह  यह  है  कि  we  वहीं  सहूलियतें हम  उनको भी  दें

 जिनको रहने  के  लिये  मकाम  मिलें  हैं  कौर वह  मकान के  मालिक  बनना  चाहते  हैं  ।  जो  सवाल  आपके

 सामने
 हे  वह  यह  है  कि  एक  ग्रामीण  को  तो  जमीन  मिली  बसने  के  लिये  तो  नगर  राज  वह  आदमी

 जमीन  से  निकाला  जाय  तो  उस  का  रिहेबिलिटेशन  हूँ  वह  मेरे  ख्याल  के  मुताबिक

 ही  नहीं  बल्कि  अपक  स्याल  के  मुताबिक  भी  खत्म  हो  जाता है  ।  दूसरी  तरफ  एक  श्रादमी  वह

 है ंकि
 जिसका  पाकिस्तान

 में  मकान  नहीं  हिन्दुस्तान में  वह  मालिक  मकान  बनना  चाहता है  तो

 उसके  लिये  जो  गवर्नमेंट  की  पालिसी  है  वह  यह  हैं कि  वह  उसकी  क़ीमत  थेमोर  मालिक  नने

 नगर  वह  राज
 उस

 मकान  में  बसा है  कौर  उस  मकान  को  में  फरोख्त  करता  हूं  कौर

 उसका  कोई  दूसरा  मालिक  बन  जाता  तो  जहां  तक  उसके  मकान  में  रहने  का  सवाल  है  वह  तो

 खत्म  नहीं  हो  रहा  zo

 श्रीमती  सुचेता  कृपा लानी  :  fas  दो  साल  के  लिये  ।

 श्री
 मेहर  चन्द  अपनी भी  एडवाइज़री बोर्ड की  मेम्बर हैं  गौर  जो  मेंने  इंस्टालमेंट्स

 मुक़र्रर किये  हैं  वहू  एडवाइजरी  बोर्ड के  कंसलटेशन  से  मुक़र्रर  किये हैं  ।  पंडित

 ठाकुर  दास  भार्गव  एडवाइजरी  बोडे के के  मेम्बर  यह  तो  हो  सकता  है  कि  उन्होंने  ५  के  लिये  कहा

 हो  और  मेंने ४  माना  इतना तो  फ़र्क हो  सकता  है  लेकिन  न्यारा  उनमें  कोई  मैटीरियल  डिफरेंस
 ee ०  ०

 नहीं
 है

 लाला  उचित  राम  :  दोनों
 ग़लत

 पि  कर  सकते हैं

 at  सेहर  चन्द  खनना  :  ज़रा  ठहरिये  ।  अब  सवाल  हे  रिहब्लिटेशन  का  कौर  दूसरी  तरफ

 सवाल  झ्रोनरशिप  )  का  है  |  जहां  तक  रिहैब्लिटेशन  का  ताल्लुक  उसमें  तो  जमीन

 से  हर  एक  आदमी  जो  उजड़ता  है  या  उखड़ता है  तो  उसका  रिहंब्लिटेदान  बिल्कुल  ख़त्म  हो  जाता हैं

 तो  हमने  इसलिये  कि  उन  भाइयों  का  रिहैबिलिटेशन  खत्म  न  हो  क्योंकि  वह  ज़मीनें  उनको  रिहैबिलिटेशन

 के  लिये
 सिली

 थीं
 तो  बावजूद  इसके  कि  रूल्स  इसकी  इजाज़त  नहीं  में  रूल्स  का  भ्रमेंडमेंट हाउस

 के
 सामने  लाऊंगा  कौर  वह  जल्दी  ही  जानें  वाला  है  कौर  हमने  सोचा  कि  उनकी  मियाद  १५  वर्ष

 करदी  जाय  ।  लेकिन जो  आदमी एक  मकान  मालिक बनना  चाहे तो  उसको  अपने  मकान  के

 मालिक  बनने के  लिये  क्रिया  wet  करनी  पड़ेगी  शर  wie  शीराज़  वह  मालिक नहीं  बन  सकता

 क्योंकि  वहू  एक  साथ  इंस्टालमेंट्स  नहीं  दे  सकता  तो  उसको  दो  वर्ष  का  स्पैशल  प्रोटेक्शन  संरक्षण  )

 = फ्  बतौर  किरायेदार कौर  उसके  बाद  जो  श्रार्डिनरी  प्रोटेक्शन  है  वहू  उसके  लिये

 मौजुद  है  ।  जहां  तक  गवर्नमेंट  का  ख्याल  है  गवर्नमेंट  का  कोई  इरादा  नहीं है  उन
 आदमियों  के

 लिये जो  कि  मकानों  में  बस  रहे  हैं  कौर जो  मिलकियत  चाहते  उनके  लियें  जो  इंस्टालमेंट्स  सुनकर

 तबदील  किया  जाय  या  उनको  बढ़ाया जाय  ।  इसकी  पूरी  वजाहत  जब  में  प्रगति  जवाबी

 तक़रीर  करूंगा  उसमें  ब्यान  कर  दूंगा  कौर  इसको  कौर  भी  साफ़  कर  दूंगा
 ।

 यहं  नहीं
 कि  गवर्नमेंट

 x
 को  उनके  साथ  हमदर्दी  नहीं  हम  तो  इस  मुल्क  में  सोशलिस्ट  पेरने  का  सामाजिक  ढांचा  क्रिया

 करना  चाहते हैं  ।  इसको  वेलफ़ेयर  स्टेट  बनाना  चाहते  हैं  शौर हम  चाहते  हैं

 कि
 इस  मुल्क के  हर  एक  आदमी

 के
 पास  मकान

 हो  सनौर  वह  बसे  लेकिन
 में

 उसका  यह  मतलब  नहीं



 ३१  gEXE  मद्य निषेध  के  लिये  भ्रान्ति  तिथि  eACE

 निर्धारित करने  के  बारे  में  संकल्प

 समझा  था  कि  बसे  तो  मकान  में  a  की  जो  मिलकियत थी  उसे  खत्म  कर  दिया  जाय

 atv  वेਂ  बिना  मकान  के  सड़क पर  हो  जाय  कौर  अलिफ  जिसका  कि  कोई  मकान  नहीं  उसका

 मालिक बन  इसकी  वज़ाहत  साहबे  सदर  में  अपनी  जवाबी  तक़रीर  में  करूंगा  |

 महोदय
 :

 परब  श्रीमती  इला  पाल चौधरी  अरपना  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करें  ।

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों
 सम्बन्धी

 समिति

 झ्ड़तालोसवां  प्रतिवेदन

 इला  पाल चौधरी  )
 :  में  प्रस्ताव  करती  हैं

 :

 यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकत्पों  सम्बन्धी  समिति  के

 ? वेदन  जो  २८  है  ह  exs  को  सभा  के  समक्ष  उपस्थित  किया  गया  सहमत  ी

 गिरापति महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  vod

 प्रतिवेदन  जो  २८  2EXR  को  सभा  के  समक्ष  उपस्थित  किया
 गया  सहमत

 az  |
 1.0

 प्रस्ताव
 स्वीकृत

 |

 मद्य निषेध  के  लिये  अन्तिम  तिथि  निर्धारित  करने  के  बारें  में  संकल्प

 महोदय  :  अब  सदन  द्वारा  मद्य निषेध  के  लिये एक  लक्ष्य-तिथि  निर्धारित  किये  जाने  के

 बारे  में  श्री  i  करार  नरसिंह  द्वारा
 २  १९५६  को  प्रस्तुत  किये  गये  संकल्प  पर  चर्चा  की

 जायेंगी ।

 संकल्प  पर  चर्चा  के  लियें  पावं  टीम  समय  में  से  पब  ड्राप की  चर्चा के  लियें  केवल  ५९  मिनट

 घोष  हैं  ।  श्री  एल०  जोगेश्वर सिंह  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  इससे  पहले  क्या में  जान  सकता

 कि  माननीय  मंत्री  कितना  समय  लेंग े?

 तथा  सिचाई  ate  विद्युत  नन्दा  )
 :

 कोई  तीस  चालीस  मिनट  |  )

 महोदय  :  a  स्थिति  यह  हैं  कि  चर्चा  के  लिये  ५९  मिनट  बाकी  हैं  ।  प्रस्तावक को  उत्तर

 देने के  लिये  कुछ  समय  अपेक्षित  होगा  ।  क्या  माननीय  मंत्री  चालीस  मिनट का  समय  चाहते हैं  |

 ल  लत
 श्री

 mart  श्रृंगार  गेर-सरकारी  संकल्पों  में
 भी

 माननीय  मंत्री
 सारा  समय

 ०...  «०... के

 महोदय  एक  झ्र ौर  सदस्य  खड़े हैं  जिन्हें  कि  बोलने का  अवसर  दिया  जाना  चाहिये ं।

 श्री  कृपलानी  भी  बोलना  चाहतें  हैं  श्र  मुझे  विश्वास हैं  कि  सदन को  उनके  भाषण  सुनने  में  दिलचस्पी

 इसलिये  में  माननीय  मंत्री से  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  तीस  मिनिट  का  समय  उनके  लिये

 पर्याप्त  होगा  ?

 श्री  नन्दा
 :

 यदि  इस  मामले में  सरकार  के  दृष्टिकोण को  माननीय  सदस्य  सुनना नहीं  चाहते

 हैंतो  मेरे  लियें  तीस  मिनट  से  भी  कम  समय  पर्याप्त  होगा

 सभापति  महोदय  :  हमारे  समक्ष  केवल  यही  विकल्प  है  कि  हमें  समय  होगा  |

 मूल  अंग्रेजी  में
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 निर्घारित करने  के  बारें  में  संकल्प

 शो  कठ  पी०  त्रिपाठी
 मैं  प्रस्ताव करता  हूँ

 कि  मूल  संकल्प  के  स्थान  पर  यह  रखा  जाये

 कि
 इस  सभा  की  राय हैं  कि  मद्य निषेध  को  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  का  एक  अविभाज्य रंग

 समझा  जाये  at  यह  सभा  सिफारिश करती  है  कि  राष्ट व्यापी  मद्य निषेध  तेजी से  कौर

 प्रभावपूर्ण  तरीके  से  करने  के  लिये  योजना  आयोग  श्रावक  कार्यक्रम  बनाये  |

 श्री  एल०  जोगेश्वर  सिंह  :
 मद्य निषेध  प्रभावशाली  तरीके  से  लागू  किया

 जायेगा  शारिवा
 नहीं  इसके  बारे  में  मुझे  संदेह  हें  ।  इसके  सिद्धांत  से मैं

 सहमत  हूँ  किन्तु
 में  चाहता

 हूँ कि
 मद्य निषेध  को  एक  क्रमिक  कार्यक्रम  के  रूप में  लागू  किया  जाये न  कि  किसी  देश  व्यापी

 आधार पर

 झा साम
 ate  त्रिपुरा  की  afer  जातियों  की  उन  क्षेत्रों  की  दशा  भारत  की

 aa
 ates  जातियों

 से  भिन्न है  ।  चूंकि  मद्य निषेध  समिति ने  उक्त  क्षेत्रों  का  दौरा  नहीं  किया

 इसलिये  वह  उनकी  स्थिति  से  परिचित  नहीं  है  ।  यह  इस  बात  से  स्पष्ट  हैं  कि  जब  समिति  ने

 मद्यनिषंध  लाग  किये  जाने  वालें  क्षेत्रों का  नक्शा  प्रकाशित  किया था  तो  उसमें  त्रिपुरा  को  मनीपुर

 का
 नाम  दिया  था  wie  मनीपुर  को  त्रिपुरा  का  ।  जब  तक  उक्त  क्षेत्रों  में  जाकर  श्राप  उनकी

 वास्तविक  स्थिति  का  पता  नहीं  लगाते  हैं  तब  तक  wa  उनके  बारे में  कुछ  भी  नहीं  कह कह  सकते  ्

 आदिम  जातियां  उन  दुर्गम  पहाड़ों  में  रहती हैं  जो  भ्राधनिक  जीवन  की  सुविधाओं  से  दूर  हं  Tix  वहां
 लोक

 प्रथा  भ्रौर  परम्परा  के  कारण  दाराब  पीते हैं  |  प्रायः  प्रत्येक  घर  में  चावल  से  शराब  बनाई

 जाती हे  भ्र ौर  उत्सव  इरादी  जैसे  wal  पर  सभी  उसे  पीते  हें  |

 ग्रादिम जाति क्षेत्रों जाति  क्षेत्रों  के  आन्तरिक  भागों  में  लोगों को  चाय  अथवा  नींब  का  रस  या  ऐसा  कोई

 पेय  उपलब्ध  नहीं  हं  इसलिये  वह  दिनभर के  परिश्रम  के  बाद  एकत्रित  होकर  देशी  दाराब  पीते  हैं  ।

 वह  अच्छे  नागरिक  हें  किन्तु  उनकी  आर्थिक  स्थिति  इतनी  खराब हैं  कि  वह  देशी  शराब  के  स्थान

 पर  कोई  अच्छा  खाद्य  अन्य  पैसे  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  इस  बात पर  विचार  किया  जाना

 maa हूं  झर  फिलहाल वहां  मद्य निषेध  लागू  न  किया  जाये  ।

 उनकी  प्रथाएं  परम्पराएं  कौर  भ्रादतें  इतनी  जल्दी  नहीं  बदली  जा  सकती  हैं  ।  इसके  लिये  पहले

 शेष  भारत  के  साथ  उनका  मनोवैज्ञानिक  सामाजिक  सामंजस्य  करना  होगा  ।  उनके
 सांस्कृतिक

 ai  सामाजिक  दृष्टिकोण  को  बदलना  झ्रावश्यक  है  ।  इसके  लिये  झ्रापको  वहां एक  सांस्कृतिक द

 भेजना  चाहिये  जो  उन्हें  दाराब  पीने  के  दुष्परिणामों  को  समझाये  |  ईसाई  मिशन  वहां  भ्रच्छी  कर

 रहे  हैं  ।  वहां  जो  व्यक्ति  ईसाई  धर्म  को  स्वीकार  कर लेत ेहें  वे  शराब  नहीं  पी  सकते ह  शर  यदि वे

 पीतें हैं  तो  उनका  सामाजिक  बहिष्कार  किया  जाता  ह  |  इसलिय ेवे  कभी  शराब  नहीं  पीते  ह  ।

 वहां  की  जनता  के  कार्यों  में  सरकार  की  रूचि  नहीं  है  कौर  जनता  गरीब  हैं  इसलिये  वह

 ata  का  mag  लेती  हूं  ।  इसलिये  इन  क्षेत्रों  में  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  का  आर्थिक

 सामाजिक  प्रौढ़  सांस्कृतिक  विकास  किया  जाना  चाहिये  ।  इसके  पुर्व  श्राप  वहां  मद्य निषेध  लाग

 नहीं  कर  सकतें

 अफीम  वही  व्यक्ति  खाते  हैं  जिनके पास  लाइसेंस  हैं  ।  यदि  चिकित्सक  ऐसे  व्यक्तियों  की  देख

 भाल  करें  तो  अफीम  खाने की  इस  बुरी  को  छुड़ाया  जा  सकता है  |  कुछ  दिनों  पूर्व श्री  नन्दा

 ने  एक  साध  सम्मेलन  की  अध्यक्षता  की  थी  |  यदि वह  हिमालय  की  पहाड़ियों  में  रहने  वाले  साधनों

 की  एक  सभा  आयोजित  करें  ae  यदि  सभी  साध  इस  संकल्प  को  पारित  करें  कि  सभी  तीर्थ  स्थानों

 में  गांजा  पीना  निषिद्ध  हे  तो  मेरा  ख्याल  है  कि  गांजा
 कोई  नहीं  fra  ।

 मूल  अग्रेजी  में
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 रत  करन  क  बार  म  सकल्प

 श्री में
 at

 राज्य  मनीपुर  के  बारे  में  कुछ  कहूँगा  ।  पहाड़ी  क्षेत्रो ंमें  शराब  बनाना ही  कुछ

 व्यक्तियों  का  पेशा है  ।  यदि  उनके  लाइसेंस  रह  कर  दिये  गये  कौर  उन्हें  किसी  प्रकार का  रोज़गार

 नदिया  गया  तो  वह  बेकार  हो  जायेंगे ।  मझे  मद्यनिषपेध  के  लाग  किये  जाने  पर  कोई  आपत्ति  नहीं

 हे  किन्तु  उसके  फलस्वरूप  जो  व्यक्ति  बेकार  होंगे  उन्हें  रोजगार  दिया  जाना  चाहिये  यही  मेरा

 निवेदन है  ।

 श्रीमती  खोंगमेन
 जिले  जातियां  )  :  में  माननीय  सदस्य  से  एक

 शन  पूछना  चाहती  हूं  ।  व  wife  जातियों  को  arly  सहायता  देकर  उनके  जीवन  स्तर  को

 ऊचा  उठाना  चाहते  ्र  यदि  सभी  चावल  की  शराब  बनाये  जाने की  भ्रर्नमति दें  दी  जाये  तो  उनके

 खाने के  लिये  क्या  बचेगा
 ?

 श्री  एल०  जोगेश्वर  में  यह  नहीं  कह  रहा हूँ  कि  सभी  चावल

 सभापति  महोदय  :  शांति  ।  माननीय  महिला  सदस्या  ने  अपने  प्रश्न  का  उत्तर  स्वयं

 दे  दिया है  ।

 कृपालानी  व  मद्य निषेध  की  रूप  रेखा  भारत  में  कुछ
 नई  सी  हैं  |  उसका  सूत्रपात  गांधीजी  द्वारा  किया  गया  था  ।  उन्होंने  को न  केवल  नैतिक

 दृष्टिकोण  से  वरन  आर्थिक  राजनीतिक  दृष्टिकोण  से  भी  देखा  था  ।  इसलिये

 राजनीतिक  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  कार्यक्रम  में  उन्होंने  उसे  समाविष्ट  किया  ।  उनके  लिये  राजनैतिक

 स्वतन्त्रता का  तब  तक  कोई  मूल्य  नहीं  था  जब  तक  कि  देश  को  आर्थिक  व  सामाजिक  स्वतन्त्रता  प्राप्त

 नहीं  होती  थी  ate  नैतिक  सुधार  नहीं  किया  जाता था

 अब  प्रशन  यह  उत्पन्न  होता  हे  कि  जबकि  शेष  कार्यक्रम  की  उपेक्षा  की  जा  रही है  या  उसकी

 भार  कम  ध्यान  दिया  जा  रहा हैं  तो  क्या  हम  केवल  इसी  बात  को  कर  सकते ंहैं
 ?

 वह  चाहते थे  कि
 जीवन को  सरल  बनाने  का  जो  सर्विसिंग  कार्यक्रम  था  उसका  caw  मद्य निषेध  हो  i  किन्तु  यदि

 हमारा  जीवन  सरल  होने  नहीं जा  रहा  है  तो  मेरा  खयाल  है  कि  मद्य निषेध  ठीक  तौर  से  काम  नहीं
 कर  सकेगा

 ।  यदि  हम  मद्य निषेध  लाग  करना ही  चाहत ेहें  तो  हमें  नैतिक  भर  सामाजिक  सुधार
 arma  उन्नति  करनी  होगी  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  मधनिषेध  उस  हद  तक  सफल  नहीं  हुमा  है

 जितना
 कि  वह  हो  सकता था  कौर  इस  की  सफलता  के  लिये  यह  आवश्यक  है  कि  देश  की  जनता  कौर

 अधिकारी  गांधीजी  के  कार्यक्रम  को  कार्यरूप  में  परिणित  करें  ।

 met  का
 मद्य निषेध  पुलिस  कौर  कानून  पर  निरभर  दुर्भाग्य  से  हमा

 पुलिस भी  सदाचारी  नहीं हैं  ।  इसका  अर्थ  यह  नही ंहैं  कि  मद्य निषेध  से  मेरा  विरोध  है  ।  मेरा  खयाल
 सकी  संसार  के  किसी  भी  देश  में  यदि  मद्य निषेध  कहीं  सफल  हो  सकता  है  तो  वह  देश  भारत

 जव  धनी  भ्र ौर  तथाकथित  फैशनपरस्त  लोग  शराब  पीकर  aa  के  कारण  जानवरों  जैसा

 व्यवहार  करत  ह  तो  मुझे  उनसे  कोई  सहानुभूति  नहीं  होती  है  बल्कि  में  उनकी  seat  wr  मज़ा

 लता  है
 |

 किन्तु
 गरीब  लोग  गाढ़े  पसीने  की  कमाई  से  प्रतिशत  घन  शराब  में  गंवाते  हूं  तो  मुझे  दुःख

 होता है
 सनौर  उनके

 प्रति  सहानुभूति  होती  शराब  का  प्रभाव  गरीबों  उनके  परिवारों  पर

 उनको
 जीविका  पर  दौर  उनके  बच्चों  पर  पड़ता  हैं  इसलिये  मुझे  उनके  प्रति  बहुत  सहानुभूति  है

 जैसा  कि  मैंने कहा  मद्य निषेध  सामाजिक  कार्यक्रम  का  एक  अंग  है  ।  यदि  समाज पर  उसका

 प्रभाव
 न  पड़ता  होता  कौर  यदि  वह  किसी  व्यक्ति  विद्वेष  का  प्रश्न  होता तो  मझे  fetes  शराब

 में  कोई  भ्रांति  न  होती  यह  एक  सामाजिक  समस्या  है  और  भारत के  निर्धन

 मूल  wish  में
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 निर्धारित करने  के  बारें  में  संकल्प

 [  आचार्य  कृपा लानी  |

 व्यक्तियों  की  समस्या  है  ।
 हमें  एक  सामाजिक  कर्तव्य

 को
 पूरा  करना  है

 |
 हमारे  उच्च  झौर

 शिक्षित

 वर्गों को  एक
 सामाजिक  गतंव्य

 को पूरा  करना  गीता में  कहा  गया  है  कि  जैसा

 an
 शिक्षित  लोग  करते हैं  वैसा ही  गरीब  भी  करते  हैं  ।

 गांधी
 जी

 ने  यह  सुधार  पुलिस  की  सहायता  से
 शुरू

 नहीं  किया  था  अपितु  उन्होंने  जन  नेतायों

 का
 इस

 सम्बन्ध  म
 कहा  था

 |
 उनक  ज़माने  में  बहुत  से  लोगों  ने  इसी  आग्रह  पर  शराब  पीना  बन्द

 कर  वह  ख़ादिम  जातियों अथवा  अन्य  समुदायों  के  नेतायों  को  बताते  थे  तथा  उनके  सामने  शराब

 न  पौने
 के  फायदे

 रखते
 थे  |  बह  नेता  अपनी  पंचायतें  बुलाते  थे  तथा  इस  पर  विचार  करके

 बन्दी
 का

 फैसला
 कर  देते थे  ।  हमें  चाहिये  कि  हम  इस  विषय पर  पुलिस  we  अदालतों  पर  ज्यादा

 खच  न  करक  प्रचार  काय  पर  विशेष  ध्यान  दें  ।  केवल  इसी  तरीके  से  भारत  में  मद्यनिषेंघ  सफल

 रह  सकता  यदि  ऐसा  न  किया  गया  तो  हमें  इस  मामले  में  उसी  तरह
 हार  होगी

 जेसे  कि  झ्र मे रिका

 को  हुई  att

 परन्तु  यदि  सरकार  कानून  द्वारा  ही  इसे  लाना  चाहती  है  तो  उसे  सब  से  पहले  पुलिस  का

 सुधार  करना  चाहिये  ।

 दूसरी  बात  हैं  कि  मद्य निषेध  केवल  तभी  सफल  रह  सकता  है  जबकि  इसे  केवल  किलो

 क्षेत्र  विशेष  तक ही  सीमित न  रख  कर  सारे  भारत  पर  लागू  किया  जाये  ।  ऐसा  न  होना  चाहिये  कि

 एक  जिले
 में  मद्यनिपेघ  हो  तथा  दूसरे में  इसे  पीने  की  खली  ge  इस  तरह  की  नीति  असफल

 ही  रह  सकती हैं  ।

 भ्रौर एक  बात  है  कि  जब  जनसाधारण  पर  मद्य निषेध  लागू  किया  जाय  तो  इसे  फौजी

 भाइयों  पर  भी  लाग  किया  जाना  चाहियें  ।

 कौर एक  बात  यह  है  कि  मद्य निषेध  को  किसी  बेतुके  ढंग से  लागू  नहीं  किया  जाना  चाहिये  |

 ड्राप  अपने  उत्सवों  अथवा  समारोहों  में  अतिथियों  को  शराब  मुहैय्या  नहीं  करते  हैं  किन्तु  जब  हमार

 प्राधिकारी  विदेशियों  द्वारा  दी  गई  पार्टियों  में  कामिल  होत ेहैं  तो  वह  भर-भर  के  दाराब  पीते हूँ  ।

 मझे  .  मालम  नहीं  कि  क्या  इस  तरफ  ध्यान  देना  सरकार  के  लिये  सम्भव  होगा  कि  हमारे  अ्रधिकारी

 विदेशी  दूतावासों  की  श्र  से  दी  गई  पार्टियों  में  शराब  न
 पीयें

 ।

 सरकार भलें  ही  कहें  कि  ag  गांधीजी
 के  पदचिन्हों

 पर  चल  रही  किन्तु  सच्चाई  यह  हैं  कि
 गांधीजी  जिस  ढंग से  यह  काम  करना  चाहते थे  उस  ढंग  से  यह  नहीं

 हो  रहा  हैं
 ।

 में  मदयनिषेध
 में

 दिलचस्पी  रखने  वाले  सज्जनों से  निवेदन  करूँगा  कि  वह  दिल्ली  सरकार  की  नकल  न
 करें

 ।  इस

 gat का  कोई  लाभ  नहीं  है  कि  झमक  होटल  अथवा  रेस्तोरां  पर शअ्रमक  समय  शराब  पीना  मना

 उन्हें  चाहियें  था  कि  वह  सारे  होटल  क्लब  वालों
 wile  को  बुलाते  तथा  उनसे

 ~  | ग
 कहते  कि  दाराब  नोशी से  समाज  को  किस  तरह  नुकसान हो  रहा  है

 ।  इस  तरह  से  वह  झपना  सहयोग

 दे  देते  ।  उन्हें  यह  कहने  की आवश्यकता  नहीं थी  कि  शराब  पीना  पाप  है
 ।  इस

 तरह  से
 श्राप  मोटी

 मोटी  तनख्वाहें  ले  ने
 वाले  उन  म्रधिकारियों से  भी  कह  देते  जो

 कि  शराब  पीने
 के

 शादी  मद्य निषेध

 के  लिये  समय-सीमा  निश्चित  करना  ठीक है  किन्तु  उस  दौरान में  ag
 सभी  चीजें  की  जानी  चाहियें

 जिनका  कि  मैं  ने  सुझाव  दिया  है  ।  इस  समस्या  पर  सभी
 दृष्टिकोणों

 से
 विचार

 किया  जाना  चाहिये

 तथा  केवल  भ्रष्टाचारी  भ्र धि कारियों  पर  ही  निर्भर  नहीं  रहना  चाहिये  ।  मेँ  मद्यनियेध  के  पक्ष  में

 किन्तु  हमारा  इस  विषय
 में  वही  दृष्टिकोण

 होना  चाहिये
 जो  कि  राष्ट्रपिता का  था
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 निर्धारित करने  के  बारें  में  संकल्प

 fait  नन्दा  :  में  इस  संकल्प  पर  हुए  वाद-विवाद  के
 सम्बन्ध  में  सरकार

 का  दृष्टिकोण  बतलाने

 का  प्रयत्न  करूँगा  |  माननीय  सदस्यों ने  चर्चा  के  दौरान  में  जो  बातें  कहीं  उनसे  मेरा  काय  बहुत

 सरल  हो  गया  मद्य निषेध  के  प्रदान  पर  सदन  के  सभी  दल  सहमत  मद्य निषेध  की  नीति  को

 सदस्यों  का  जो पूरा-पूरा  समर्थन  मिला हूं  तथा  जिस  वास्तविकता  att  संतुलन के  साथ  इस  प्रश्न
 पर

 चर्चा  की  गई
 हूं

 उससे
 में  बहुत  उत्साहित  शुभ्रा  g

 |
 मद्यनियेध का  परिपालन  करने  में  जो  कठिनाइयां

 तथा  खतरे  हैं  उनका भी  उन्होंने  ध्यान  रक्खा  है  ।
 किन्तु इस  बात  '  में  पूर्ण  मतैक्य हैं  कि  इस  नीति

 का  पालन  किया  जाना  है  |

 मद्यनिषेध के  प्रश्न क कुछ के  कुछ  पहलू ऐसे  हूं  जो  wa  विवादास्पद नहीं  रह  जातें  हं  ।  क्या

 व्यक्तिगत  स्वातंत्र्य  तथा  अधिकारों  के  ग्रा धार पर  को  वांछनीय या  उचित  कहा  जा  सकता

 हैं  पर  जनब  हम  चर्चा  नहीं कर  रहे  क्योंकि  हमारे  संविधान  ने  इसे  तय  कर  दिया

 a.  संविधान  के  face  तत्वों  में  नागरिक  का  यह  एक  झ्राधारभत  कत्तव्य  निर्धारित  किया  गया  हूं

 कि  वह  मद्य-पान नहीं  करेगा  ।  राज्य  पर  भी  यह  दायित्व  रक्खा  गया है  कि  मद्य-पान की  इस  बुराई

 को  उन्मूलित  करें  ।  श्री  कृपलानी  ने  मद्य-पान  को  पाप  समझ  कर  इस  पर  विचार  करने के  सम्बन्ध

 में  कोई  वात  कही है  ।  व्यक्तिगत  रूप से  में  समझता  हू ँकि  उस  प्रदान  के  प्रति  संकुचित  नैतिक  दृष्टिकोण

 नहीं  अपनाना  चाहिये  ।  हमें  इस  ब  राई  को  इस  आधार पर  उन्मूलित  करने के  लिये  बढ़ना हूं  कि  इसकी

 सामाजिक  तथा  आर्थिक  हानियां  बड़ी  भयानक  हुई  हें  प्रौढ़  उनसे  wea  बुरे  परिणाम  निकले हैं  ।

 जेसा कि  माननीय  सदस्य ने  कुछ  व्यक्ति  ऐसे  हैं  जो  मद्य-पाने  लिये  पैसा  कर
 सकते  हैं  र  कभी-कभी--कम से  कम  वे  ऐसा  समझते  हैँ--व्यक्त  रूप  से  उन्हें कोई  हानि  होती

 दिखाई  नहीं  देती  ।  श्री  कृपा लानी  ने  जिन  अन्य  बुराइयों का  जिक्र  किया  यदि  वे  मद्य-पान  से  पैदा

 न  होतीं  तो  शायद  हम  ऐसे  लोगों  को  छोड़  देते  ।  किन्तु  हमारे  हृदय  में  देश  के  उन  असंख्य  व्यक्तियों

 का  हित  निहित है  जो  नासमझ  कौर  भ्रसहाय्य हैं  ।  मेरा  मज़दूर वर्ग  के  साथ  निकट  का

 सम्बन्ध  रहा  है  प्रौढ़  मत्त  देखा  है  कि  क्या  हो  रहा  है  ।  दिन  भर  के  कड़े  परिश्रम  के  eal  थकावट

 दूर  करने  का  अन्य  साधन  न  होनें  पर  वे  मद्य-पान की  अस्थायी  उत्तेजना  में  जाते  हैं  ।  उन्हें  यह  गलत

 arr  है  कि  इससे  उन्हें  लाभ  होता है  ।  वास्तव  में  वे  पीने  के  लिये  मज़ार  होते  प्रभावित  होते

 हैं  ।  किसी  शासन  को  किसी  समाज  को  उनके  माग  में  प्रलोभन  रखने  का  कोई  अ्रधिकार  नहीं है  ।

 इस  प्रलोभन  को  हटा  दिया  जाना  चाहिये ।  पसे  वाले  ब्यक्ति  जो  पीने  पर  पैसा  कर  सकते  हैं
 उनका  भी  इन  प्रलोभनों  को  समाप्त कर  देने  का  कत्तव्य  होना  चाहिये  ।  फिर  कुछ  ऐसे  sated हैं  जिनको

 एक  सामाजिक  प्रतिष्ठा  वे  जो  करते  दूसरे  उसकी  नकल  करते  हैं  |  उनका  ag  कत्तव्य  है  कि

 उन  नासमझ कौर  झसहाय्य  लोगों का  खयाल  रक्खें  कौर  उनके  सम्मख  खराब  उदाहरण

 पद  न  कर  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  नें  राजस्व  का  जिक्र  किया  ।  इसमें  सन्देह  नहीं कि  राजस्व  को  हम

 महत्ता  देते  ह  तथा  प्रदान  योजना  के  लिये  जितना  भी  रुपया  बचा  सकें  वह  हमारे  लिये  है

 [  श्रीमती  रेण  चक्रवातों  पीठासीन  हुई  ]

 किन्तु

 इस

 बात  पर  जरा

 शर  गर  कीजिये  |  योजना का  यह यह  रुपया  हम  किस  चीज

 पर खच  करने जा  रहे  हम  शिक्षा  तथा  प्राय
 सामाजिक  कल्याण  के  कामों पर  बहुत  सा

 रुपया  खच  करते हैं  ।
 किन्तु  यदि  हम  प्रारम्भ  में  ही  ग़रीब  लोगों

 की
 खुशहाली  को  बर्बाद  कर  दें

 जो

 वास्तव  में  उसके  लिये
 पैसा  खर्चे  नहीं  कर  सकते  कौर  तब

 तब  उन्हें
 शिक्षा  तथा

 ये  कल्याणकारी  अवसर

 मूल  wast  में
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 निर्धारित  करने  के  बारे  में  संकल्प

 नन्दा  |

 प्रदान
 कर--शायद

 उन्हं  हो  सकता हूं  किसी  कौर  क़ो--तो  यह  ठीक  नहीं  पहले  उनका

 जीवन  नष्ट
 कर  दें  पौर  फिर  उन्हें यह  सांत्वना  दें--यह  कहां  तक  उचित है  |

 मेरा  यह  विचार हैं  कि  मद्य निषेध  स्वयं  ही  एक  बहुत  बड़ा  कल्याणकारी  साधन है
 शर

 जब  तक
 कि  हमारा  यह  विश्वास  है

 कि
 हम  इसे  सफलतापूर्वक लागू कर कर  सकते हैं  तो  वित्त

 सम्बन्धी

 विचार इसके  रास्ते  में
 बाधक

 नहीं  होना  चाहिय े|

 श्री
 कृपा लानी

 ने
 कुछ  बातें  कहीं

 जो
 मैं  समझता  हूँ  प्रत्येक  के  ध्यान  देने  योग्य हैं  ।  मिलनी

 सम्बन्ध  में  एक  राष्ट्रीय  नीति  होनी  भ्र न्य था  यह  सफल  नहीं हो  सकता  ।  यह  चीज़  नहीं

 हो
 सकती

 कि  बम्बई या  मद्रास  के  लोगों के  लिये  मद्य-पान  ठीक  हो  और  दूसरे  स्थानों  के  लोगों के

 लियें  नहीं  ।  इसी  प्रकार  यह  नहीं हो  सकता कि  समाज  के  एक  भाग  के  लिये  मद्य-पान हो

 ौर  दूसरे  के  लिये  खराब ।  हर  माने  में  इस  समस्या  का  एक  राष्ट्रीय  अ्राघार पर पर  समाधान  करना है  1

 किन्तु  मद्य निषेध को  लागू  करने  की  कुछ  समस्यायें  कौर  हैं  जिन पर  मैं  चरागे  प्रकाश  डालूंगा

 श्री  कृपा लानी  नें  यह  भी  कहा  कि  इस  सम्बन्ध  में  हमारा  सर्वतोमुखी  दृष्टिकोण  होना  चाहिये
 ।

 में  उनसे  पुरी  तरह  सहमत  यह  महज  इसलिये नहीं  हैँ  कि  गान्धी  जी  ने  इसे  प्रारम्भ  किया

 अथवा  हमारे  स्वतन्त्रता  संग्राम  के  रचनात्मक  कार्यक्रम  का  यह  रंग  था  ।  यह  इसलिये  ह  कि  जो

 सामाजिक  व्यवस्था  हम  स्थापित  करना  चाहते  हैं  उसके  प्राप्त करने  का  यह  एक  श्रावक
 तत्व  हूँ

 ॥

 हम  एक  समाजवादी  समाज  का  निर्माण  करने के  ध्येय  सैनी  योजनायें  कार्यान्वित  कर  रहे ad

 यह  सोधे  हमारे  निदेशक  तत्वों  से  उद्भूत  होता है  |  किन्तु इन  निदेशक  तत्वों को
 हमें  सम्पूर्णता  में

 देखना

 मद्य निषेध  को  दूसरी  चीज़ों  से  अलग  नहीं  किया  जा  सकता  |  इसलिये  में  सहमत  हूँ  कि

 निषेध  के  सम्बन्ध  में  हमें  सवंतोन्मखी  दृष्टिकोण  अपनाना  है  ।  जहाँ  तक  मझे  स्मरण  संविधान

 उसी  ग्रनच्छेद  में  स्वास्थ्य  तथा  पोषण  का  भी  जिक्र  है  ।  संविधान  के  निर्माता ग्र ों का  यही  दृष्टिकोण

 था  |

 इसलिये  जहां  तक  नीति  करा  seq  उस  पर  विवाद  करने  का  सवाल  नहीं  उठता  ।  किन्तु इस

 मामले का  एक  दूसरा  महत्वपूर्ण  पहलू  है  |  हम  वास्तविक  मद्य निषेध
 चाहते

 नाममात्र
 का

 नहीं ।  यह  नहीं  कहा  जा  सकता कि  आजकल  जो  मद्य निषेध  है  वह  पूर्णतया  सफल  रहा  इसलिये

 setae  है  कि  जहां  तक कि  सफलता  नहीं  मिली  है  उस  सीमा  तक  कौर  शक्तिशाली  उपाय  किये

 जायें  जिससे  कि  यह  सफल  हो  मुझे  विश्वास  है ंकि  यह  किया जा  सकता  है
 ।  इसी के  लिये  योजना

 आयोग ने  एक  समिति  नियुक्त  की  जो  कि  सारी  कठिनाइयों  को  देखे  ate  मद्य निषेध  को  सफल

 बनाने  के  उपाय  बताये ।  इस  समिति  जो  १६  १९४५४  को  नियुक्त  की  गई  झपना

 प्रतिवेदन  १०  १९५५  को.पेश  किया  ।  माननीय  सदस्यों  ने  इसे  पढ़ा  होगा  ।  समिति  द्वारा

 एक  विस्तृत  स्कीम  तैयार
 की  गई  हैं

 ।
 योजना  भ्रायोग  ने  इस  पर  विचार  किया  तथा  कुछ  निदानों

 पर  पहुँचा  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना के  मसौदे  में  मद्यनिषेंध  के  सम्बन्ध  में  योजना  का

 दृष्टिकोण  दिया  गया  है  ।  बाद  में  राष्ट्रीय  विकास  परिषद् ने
 भी  इसकी  पुष्टि  की  ।  परिस्थिति  को

 समय  पर  पुनरीक्षित  करने के  लिये  एक  केन्द्रीय  समिति स्थापित  की  गई  राज्यों  में  मद्यनिषेघ

 बोर्ड  स्थापित  किये  गये  हैं
 ।

 कार्यक्रम
 की

 कुछ  महत्वपूर्ण  बातें
 ये

 हैं
 विज्ञापनों  का  बन्द  कर

 जनिक  रूप  से  मद्य-पान  का  प्रलोभन  समाप्त कर  क्रमवार  कार्यक्रम  बनाने के  लिये  एक  टेक्निकल

 समिति  की  स्थापना  की  संख्या कम  इन  दुकानों  के  खुलने  के  दिनों
 की

 संख्या

 कम  मद्य  में  नदें  के  तत्  को  बराबर  कम  करते  जाना  |  तदनुसार  राज्य  सरकारों  को  पन्न

 भेज  दिया  गया  है  ।  इस  प्रकार यह  देखा जा  सकता  है  कि
 न

 केवल  हमारे  पास  प्रतिवेदन  हज़रत

 उस  पर  कार्यवाही  भी  की
 जा  रही  .

 है



 ३१  CERR  मद्य निषेध  के  लिये  अ्रन्तिम  तिथि  १६८१

 निर्धारित  करने  के  बारें  में  संकल्प

 मैं  जानना  चाहता हूँ  कि  मैं
 कितना

 समय  प्री  लें  सकता  हूँ
 ।  ग्रन्थ  माननीय  सदस्यों  ने  बहुत

 प्रतीक  समय  ले  लिया  हूँ  ।  मैँने
 ३०  या  ४०  मिनट  के  लिये  कहां  था  ।  प्रता  मैंने  ec  या  २०  मिनट

 | ही  लय

 महोदय  :  सभा  को  इस  संकल्प  पर  चार  बजकर  पांच  मिनट  तक  विचार  करना  हूं  ।

 यदि  सभा  समझतीं  है  कि  इस  समय  में  विधि  की  जाये  तो यह  उस  पर  निभ  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  प्राधा  घंटा  बढ़ा  दिया  जाये  |

 महोदय  :  क्या  में  समझ  कि  सभा  की  सामान्य  राय  है  कि  राधा  घंटा  बढ़ा

 दिया  जाये  ?

 सदस्य  हाँ  ।

 महोदय  :  माननीय  मंत्रीजी  को  बीस  मिनिट  कौर  चाहियें  ।  वह  अरपना  भाषण  जारी

 रक्ख  |

 नन्दा  :  संकल्प  में  तथा  ग्रीक  संशोधनों में  यह  प्रश्न  उठाया गया है गया  हैं  कि  समिति  की

 शीशों  को  कार्यान्वित  किस  प्रकार  किया  जायेगा  ।  संकल्प  में  एक  तिथि  दी  गई  ।  इस  तिथि

 सम्बन्धी  प्रश्न  को  लेने  पु  में एक  शहरों  पहलू  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहूँगा  जिसका  तिथि  लक्ष्य

 निर्धारण से  निकट  सम्बन्ध  हैं  ।

 इस  पहल  का  सम्बन्ध  है  उस  प्रक्रिया  से  जो  इसे  लाग  दौर  क्रियान्वित  करने के  लिये  अ्रपनाई

 जाएगी  ।  समिति  ने  इस  प्रश्न  पर  विस्तारपूर्वक विचार  किया  हैं  ।  उन्होंने  इस  तथ्य  को  ध्यान में  रक्खा

 कि  मद्य निषेध  की  नीति  तथा  कार्यक्रम  के  प्रयास  में  कुछ  कमिया ंहैं  ।  उन्होंने  कभी  यह  दावा  नहीं

 किया कि  जहाँ यह
 लागू  किया  गया  हैं  वहां  शत-प्रतिशत  सफलता  मिली  हैं

 |
 किन्तु  इस  सम्बन्ध  में  दूसरी

 ग्रोवर  से  जो  चित्र  प्रस्तुत  किया  जाता  है  कि  यह
 कार्यक्रम  सफल

 रहा  हैं  वह  भी  अतिरंजित  हैं  कुछ

 लोग  जब  इस  प्रश्न के  काल  पहल  क  सम्यक  AAT  ह  जस  अवध  रूप स  दाराब  बनाना  चोरी

 छपे  शराब  लाना  ले  भ्रष्टाचार  तो  वे  उससे  इतने  पराभत  हो  जातें  हैं  कि  उन्हें

 पह  प्रतीत  होने  लगता  है  कि  मद्य निषेध  सर्वथा  असफल  रहा  किन्तु  यह  तस्वीर  वास्तविक  नहीं

 हैं  ।  अवैध  रूप  से  कुछ  शराब-निर्माण  अवश्य  हो  रहा  हे  ।  किन्तु  जो  सूचना  हमें  मिलती  है  वह  बहुत

 शांतिपूर्ण है  ।  यह  भी  सच  है  कि  जेसे-जैसे  इसे  प्रधिकाधिक  लागू  किया  जायेगा  ही  इस

 प्रकार के  अधिक  मामलें  हमारे  सम्मुख  किन्तु  एक  सीमा तक  ।  उस  सीमा  तक  पहुँचने  के

 बाद  फिर  उनकी  संख्या  में  गिराव  होगा  ।  बम्बई  में  गावर  उससे  पहले  कवि  की  अपेक्षा  अपराधों

 में  २०  प्रतिशत  कमी  हुई  ।  किन्तु  यह  इस  समस्या  का  एक  पहलू  ह--नकारात्मक  पहलू  ।  इसका

 सकारात्मक  पहल भी  है  ।  मुझे  व्यक्तिगत रूप  से  विदित है  कि  कामगारों  के  प्रवेश  परिवारों  में

 निषेध
 शान्ति

 तथा  खुशी  लाया  विद,/पकर  स्त्रियां
 वहां  यह  aqua  करती हैं

 जैसे  जीवन  में

 एक
 नयापन  श्री  गया

 हो  ।
 थोड़े

 च
 बहुत  बड़ी

 संख्या  में  लोगों
 को  मद्यनिषेघ  से  लाभ  पहुंचा

 किन्तु  एक  बात  |  मद्य निषेध के  मार्ग में  कठिनाइयां भी  बड़ी  हैं  ।  कारण  यह  कि  इस में

 अनक  स्वार्थ  सन्निहित  बहुत  सा  रुपया  लगा  gare  और  इसलिये  समाज  विरोधी  तत्व  स्थिति

 से  लाभ  उठान ेके  लिये  गठबन्धन  कर  लेते  समिति ने  इस  तथ्य  को  पहचाना  झर  इस  का  सामना

 करने के  उपाय  निकालें ।  लेकिन  यदि  सफलतापूर्वक हमें  इसका  सामना  करना  हे ंतो  इसके  लिये

 मूल्य  चुकाना  होगा  |  यह मूल्य  प्रशासन  तथा  जनता  द्वारा  अथक  प्रयास |  जहा  तक  प्रशासन

 का
 सम्बन्ध

 मैं  पुरी  तरह से  उसके  उत्तरदायित्व  को
 समझता  हूँ

 ।  पुलिस  तथा
 अन्य  विभागों

 को

 tra  wast  में



 १६८२  मद्यनिषेघ  के  लिये  भ्रन्तिम  तिथि  ३१  १९५६

 निर्धारित  करने  के  बारे  में  संकल्प

 नन्दा
 |

 इस  सम्बन्ध  में  बहुत  बड़ा  काम  करना हैं  ।  किन्तु  अधिकतर  भाग  जनता  को  ही  Wal  करना  हैं  ।

 ज्यादात्तर  मद्यनिषंध  से  सहानुभूति  होनी  चाहियें  दौर  यह  सहानुभूति  सक्रिय  होनी

 चाहिये  |  मद्य निषेध  के  पक्ष
 में

 उनको  उत्कंठा  पौर  अनुभूति  को  क्रियात्मक  स्वरूप  दिया  जाना

 है  उन्हें  स्वयं  यह  महसूस  करना  है  कि  इस  मामले  में  उनका  अरपना  विशेष  उत्तरदायित्व  है  ।

 उस  तरह  हमें  सक्रिय  जनमत  तैयार  करना
 मे

 री  व्यक्तिगत  राय  यह  है  कि  मद्यनिषेघ

 को  सफलता  संभव  न  होगी  ।
 मद्य निषेध  उसी  हद  तक  सफल हो  सकता है  जिस  हद  तक कि

 समाज का  नैतिक  बल  तथा  समर्थन इसे  प्राप्त  हो  |

 ्  हमारी  राष्ट्रीय  विस्तार  सामूहिक  परियोजनाओं  में  इस  सम्बन्ध  में  सर्वतोमुखी
 दृष्टिकोण  होना  चाहिये  अरब  सभी  दिशाश्रों  से  जनता  शौर  प्रशासन  को  सहयोग  देना  होंगा  । १

 way  wana  तिथि के  प्रश्न  का  उत्तर  देना  मैँ ने  बता  दिया  है  कि  सरकार  जिस

 नीति
 से  सहमत हुई  हे  वह  इस

 समिति  की  सिफारिशों के  आधार  पर  है
 प्रौढ़

 हम  इस  विषय में  समिति

 की  सिफारिशों  से  सहमत  हैं  ।  भ्रातृ  केवल  उस  प्राय  के  रूप में  भ्र  उसे  कार्यान्वित  करने  प
 गा

 तरीके  में  हैं  |  मैं  तो  यह  कहूँगा  लक्ष्य-तिथि  एक  या  दो  वर्ष  may की  रखना  aaa  नहीं  है  ।

 इसका  कारण  यह  नही ंहै  कि  हम  इस  विषय  की  धीमी  प्रगति  में  विश्वास  करते  हैं  ।  मेरे  विचार से

 यह  धीरे-धीरे  चलने  की  नीति  .  मद्य निषेध  को  संपूर्ण  कल्पना  के  बिल्कुल  विरुद्ध हैं  ।  ज्यों-ज्यों  समय

 बीतता  इस  समस्या  को  हल  करना  अधिकाधिक  कठिन  होता  जायगा  शौर  समाज  विरोधी

 तत्व  दृढ़  होते  जायेंगे  |  जब  कुछ
 राज्य

 मद्य निषेध  लागू  कर  बड़े  धैय  से  स्थिति  का  सामना

 कर  रहें  यह  बहुत ही  अनुचित है  कि  उनके  सीमावर्ती  अन्य  राज्य  उनके  कार्यक्रम की  सफलता  को

 खतरे  में  डाल  रहे  हैं  तक  देश  की  एक-चौथाई  जनसंख्या  we  एक-तिहाई  क्षेत्र  म्यनिषेध  के

 कार्यक्रम  के  अधीन हैं  शहर  wear  भी  इसके  अधीन  रहे  हैं  जैसे  कुर्ग  ।  राजस्थान  में  अरब  दूकानें

 कम  करने का  कार्यक्रम हूं  तथा  भोपाल  श्र  ग्रन्थ  कुछ  स्थानों  में  प्रगति  हो  रही है  ।  दिल्ली में भी कुछ में  भी  कुछ

 किया जा  रहा  है
 ।  मद्य निषेध

 को  और  प्रतीक  श्रागे  स्थगित  करना  संभव  नहीं  है  किन्तु  प्रश्न यह  है

 कि  क्या वह  एक  या
 दो

 साल  में
 किया  जा  सकता हैं

 ?  मैं  ऐसा  नहीं  सोचता
 ।  मैं  उसके

 कारण

 |

 हमारे पास  प्रशासनिक  शक्ति  सीमित  है  ale  संगठित  सामाजिक  कार्यवाही  के  लिये  जनता

 की शक्ति  की  भी  कुछ  सीमाएं  यदि यह  पूरी  शक्ति  मद्य निषेध  के  कार्यक्रम के  लिये  उपलब्ध  हो

 तो  हम  उसे  एक  साल  में  भी  कर  सकते हैं  ।  किन्तु  कौर भी  कुछ  करना हूँ  ।  मेँ  चाहता हूँ  कि  समिति

 के  प्रतिवेदन में  दी  गई  ध्यान  से  प्रति  जाये  ।  उस  में  कहा  गया  :  को

 प्राप्त  करना  तभी  होता  है  जब  कि  वे  वास्तविक  दशाओं  से  संबंधित  होती  हैं  ।  जिन  राज्यों

 में  मं द्य निषेध  जारी  किया  गया  हैँ  उनके  अनुभव  से  यह  दिखायी  पड़ता  हैं  कि  दो  कठिनाइयों

 का  सामना  करना  होता  एक  तो  सक्रिय  जनमत  का  निर्माण  हैं  कौर  दूसरी  कठिनाई  निहित

 स्वार्थों  झर  कानून  तोड़ने  वालो ंसे  उत्पन्न  होती हैं  इस  बात की
 आर

 ध्यान  देना
 भ्रत्यन्त  महत्वपूर्ण

 हैं  कि सब  तरह  की  कार्यवाही  विधान  बनाने  की  इसे  लागू  करने  की  कौर  शिक्षा  सम्बन्धी  उचित  समय

 मे ंकी  जायेਂ  |

 यह  कोई  मनमानी  तिथि  निश्चित  करने  टे्रन  नहीं  उसका  झ्राघार यह  होना  चाहिये कि

 इन  चीजों को  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ।  मेरे  विचार  से  लक्ष्य  तिथि  प्रत्येक  राज्य की  दशाओं  के

 उचित  भ्रध्ययन पर  निर्भर  होनी  चाहिये  भ्र वहू  अध्ययन  तुरंत  प्रारम्भ  हो  जाना  चाहिये  ।  मेरा

 व्यक्तिगत  जो  रोजना  आयोग  ae
 सरकार  का

 भों  दृष्टिकोण  यह  है  कि
 यदि  बाप

 सारे  देश  के  लियें  एक  तिथि  मान  लें  तो  उसमें  कठिनाई  यह  है  कि  इस  विषय  में  सबसे  कमजोर  राज्य  में



 मद्य निषेध  के  लियें  अन्तिम  तिथि 22  Pexe  १

 निर्धारित  करने  के  बारें  में  संकल्प

 अरन्य  क्षेत्रों  की  भ्रपेक्षा  अधिक  कटिन  दवाएं  उत्पन्न  होंगी  |  माननीय  सदस्य  जानते हें  कि  कुछ  राज्य

 ऐसे हैं  जिन्हें  उत्पादन-दत्त से  काफी  राजस्व  प्राप्त  होता  है  ।  वह  तिथि  ऐसी  होनी  चाहिये जो

 सबसे  कमजोर  राज्य  को  भी  लाग  हो  कौर  मंजूर हो  ।  निर्धारित तिथियां  प्रत्येक  राज्य  की  दाओं

 सम्बन्धित  होनी  चाहियें  ।

 श्री  डाभी  :  कोई  राज्य  यह  कह  सकता ह  कि  उसे  १४  वर्षों  की  आवश्यकता है

 pat  नन्दा  :  मेरा  उत्तर  यह  हैं  कि  यह  वात  राज्यों पर  ही  नहीं छोड़  देनी  चाहिय े।

 यहां एक
 सिफारिशें

 है
 कि  निर्धारित  कार्यक्रम को  कार्यान्वित  करने के  लिये  राज्यो ंमें  एक  समिति

 नियुक्त  को  जा  सकती है  ।  इसका यह  नहीं  कि  मामला  इसी  तरह  चलने  दिया  जाये ।

 यह  वह  भ्राता है  जो  सारे  देश  के  लियें  बताया  गया  हे  ।  इस  में  केवल  परिवहन  जो  में  करना  चाहता

 हूँ  यह  है  कि  उसे  तुरंत  संपूर्ण  देश के  लिये  लागू  न  कीजिये  ।  सम्पूर्ण  देश के  लिये  एक  द्र की  ति

 की  प्रतिक्षा करने  के  बजाय  उसे  सभी  राज्यों  में  लाग  कीजिये  क्योंकि  लक्ष्य  दिनांक  वह  होंगा  जो  सबके

 लिये  होगा  ।  हमें  उस  तिथि  की  प्रतीक्षा  नहीं  करनी  चाहिये  ।  कुछ  राज्य  केवल  अमत

 पांच  वर्षों  में  मच्चयनिषेत्र  पूरा  करने  के  लिये  तेयार हों  जब  कि  कुछ  अन्य  राज्य  केवल  दो  ही  वर्षो

 में  पुरा  करने  के  लिये  तयार  हों  ।  तिथियों  का  एक  क्रम  रख़्त  होगा  कौर  ae  समझंगा  कि

 ग्रीम  तिथि  सम्पूर्ण  राष्ट  के  लिये  लक्ष्य-तिथि  होगी |

 मेंने  तिथि  के  बारें  में  दृष्टिकोण  बतलाने  के  बारे  में  प्रयत्न  किया  हे  बौर  समस्या  का  वही  उचित

 वास्तविक  att  तत्पर  दृष्टिकोण  है  ।  में  समझता  हुं  कि  माननीय  सदस्य  उससे  न  होंग े।

 श्री  क्०  Ato  सोनिया  (  )  :  पांच  बर्ष  या  दस  ay  या  एसी  ही  समय-सीमा  निर्धारित

 की  जायें  अन्यथा एक ही एक  ही  चीज़  बार-बार होती  जायगी

 श्री  नन्दा  :  समय  सीमा  होगी  किन्तु  वह  इसी  क्षण  नहीं  बनायी  जा  सकती  वह  संभावनाओं

 के  अ्रनसंधान  शौर  उचित  जांच  पर  निर्भर  होगी  ।  यदि  माननीय  सदस्यों  को  केवल  कोई

 एक  तिथि  से  समाधान  होता  हो  कौर  इस  बात  की  चिन्ता  न  हो  कि  बाद  में  व्या  होता  तब  तो

 बड़ी  झ्रासानी  से  कोई  तिथि  दी  जा  सकती हैं  ।  वास्तव में  जो  मद्यनिदोध  को  सफल  बनाना  चाहते

 उन्हें  भिन्न  प्रकार  से  समस्या  की  कौर  देखना  होगा  |

 रामा  राव  :  मेद्यनिपेध  की  सफलता  के  लिये  क्या  यह  झावइ्यक  नहीं  है  कि

 बेकार  होने  वालें  लोगों  को  वैकल्पिक  काम  दिया  जायें
 ?

 श्री  नन्दा  मद्यनिषेष  कार्यक्रम के  परिणामस्वरूप  जो  लोग  बेकार  हो  उनक  प्रति

 हमारा  यह  wed  है  कि  हम  उनकों  काम  दें  ।  हमें  उनके  सम्पर्क  में  रहना  चाहिये दौर  उन  पर

 प्रभाव  डालना  चाहिये  अन्यथा  वे  ही  लोग  मद्य निषेध  के  सबसे  गहरे  होंगे  क्योंकि  वह  अवध  शराब
 ~

 के  लिये  तब आदि  बनायेंगे  किन्तु  हम  मद्य निषेध  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने

 नहीं रुक  सकते जब  तक  कि  इनमें से  प्रत्येक  व्यक्ति को  काम न  दे  दिया  जायें  ।  में  इससे  सहमत
 त्
 id  fe  इन  लोगों  को  काम  feat का  कार्यक्रम  मद्यनिपेघ  के  सम्पूर्ण  कार्यक्रम का  एक  मुख्य  लग

 होना  चाहिये  कौर  वे  दोनों  कार्यक्रम  साथ  साथ  चलें  ।

 श्री टेकचन्द  (  अ्स्बाला-दिमला )  अपनी  निजी  भट्टियों  पर  सरकार  कब  शराब  बनाना  बन्द  कर

 देगी ?  क्या  सरकार  इसे  बन्द  करने का  विचार  करती हे  ?

 श्री  नन्दा  :
 ऐसा  करने  का  विचार  है

 ॥.
 किन्तु  हमें

 इस  झोर  भी  ध्यान  देना  हे  कि  बैध  शराब

 बनाने  की  जगह  कहीं  ATH  मात्रा  में  अवैध  शराब  न
 बनने

 लगे  |
 वह  उसका ग  एक  पहल  है  जो

 वास्तव
 —

 पाल  अंग्रेजी  में
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 निर्धारित करने  के  बारें  में  संकल्प

 नन्दा
 |

 में  महत्वपूर्ण  यह
 बात

 नहीं
 कि  सरकार  द्वारा  शराब  बनाया  जाना  कल  से  बिलकुल  बन्द  हो  जायगा

 क्योंकि  उसका  यह  होगा  कि  वह  मद्य निषेध  की  एक  लक्ष्य-तिथि  थी  fara  मद्यनिषेष  के  कार्यक्रम

 में  सरकार  को  अन्य  तरीकों  से  भी  मदद  करना  होगा  ।  म॑ने  देखा  हे  कि  कोई  परियोजना  प्रारम्भ  होते  ही

 उसके  साथ  शराब  की  दुकान  खल  जाती  हूं  ।  कई  जगहों  पर  ऐसा  अस्ना  हैं  अर  उसके  बहुत  बारे

 परिणाम  हुए हुए  हूं
 ।

 हमें  इस  प्रकार  की  चीज  बन्द  करनी  होगी |

 भाला  सरि  &  fire  सदस्य ने  मानचित्र  के  बारे ंमें  बात  थी  उसके विषय  में
 J  े

 मेरा  यह यह  कहना ह  कि  बह  मान  चित्र  बनाने  वाले ंव्यक्तियों  का  दोष  था  aren  नें  उन  प्रदेशों  को  ग़लत

 रखा  वह  समिति  का  दोष  नहीं  था  ।

 ख़ादिम  जाति  के  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  एक  विशेष  नीति  बनाई  गई  है  गो  प्रतिवेदन  में

 खित e  |  माननीय  सदस्य  द्वारा  बताई  गई  बातों  को  यान  में  रखा  गया  ह  कौर  यहां एक  उचित

 नीति  बितायी  गई

 अभी  एक  दिन  श्री
 To  Ho  गोपालन  ने  पूछा  था  कि  बया  यह  शासक दल  के  लिये  कार्यक्रम

 था  ।  यदि  वह  कार्यक्रम  कंवल  ५» ५  एक  ही  दल  के  लिये  हो  तो  वह  कभी  सफल  नहीं हो  सकता

 सभी  दलो ंके  सम्पूर्ण  राष्ट्र  के  लिये  कार्यक्रम  sa  हमें  इसी  भावना से  उसे  कार्यान्वित

 करना  |  श्री ए०  गोपालन ने  कहा  कि  हम  उसे  स्वीकार करते  हैं  इस  विषय  में

 मद्य निषेध  चाहने  वाले  राष्ट्र  के  दो  मत  नहीं  हो  सकते  |  सिद्धान्त  स्वीकार  कर  लेने  के  बाद  कार्यक्रम

 की  निश्चित  सफलता  के  लिये  कार्यवाही  भी  करनी  होगी  के  लिये  दढ़  इच्छा  तथा  उसमें

 विश्वास  होना  चाहियें  wire  बाकी  सब  प्रयत्न  से  हो  जायगा  ।  झरा  हैं  कि  भारत में  वह  प्रयत्न  भी

 हाग  |

 हमें  कहा  जाता  &  कि  wea  देश  सफल  नहीं  हए  हैं  ।  मेरे  विचार  से  हमें  उससे  कोई  रुकावट  नहीं

 होनी  चाहिये  ।  मेरी  अपनी  धारणा हैं  कि  यद्यपि  बह  कठिन  काम  फिर भी  हम  सफल  हो

 सफलता  हमारी  एकता  श्र  प्रयत्नों पर  निर्भर हे  ।  इस  प्रकार  उन  प्रयत्नों  से  ak  मद्य निषेध

 के  सफल  कार्यक्रम  सें  हम  भ्रमों  देश  को  महान  आर  शथंक्तिदशाली  बनायेंगे |

 श्री  ato  कार  नरसिंह  :  वाद-विवाद  प्रारम्भ  करते  हुए  मेरा  उदर  था  कि

 में  यह  जान सच  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  मद्य निषेध  की  स्थिति  क्या हैं  तथा  क्या  इसका

 योजना  में  विलीनीकरण  होगा  ।  इस  संकल्प  पर  कितने  ही  संशोधन  प्रस्तुत  किये  गये  ।  वाद-विवाद

 पर दृष्टिपात  करते  हुए  यह  जानकारी  होती हूं  कि  जाने  वाले  कुछ  वर्षों  में  मद्य निषेध  होनें की

 ad  वाले  कुछ  वर्षों में  बहुत  अधिक
 धन  व्यय  होगा  जो  कि  जनता को  मिलेगा  इसलिये

 जनता  में  मद्यनिषेध का  प्रचार  तथा  उत्साह  नितांत  wrasse  हें  अन्यथा  इस  बनाई  से  खतरा

 हो  सकता  हें  |  मद्य निषेध  के  सम्बन्ध  में  हमें  एक  सर्वतोमुखी  कार्यक्रम  अपनाना  चाहिये  तथा  इसे

 नरियानी  करने में  साहस  से  चरागे  चाहिये |

 इसलिये  मद्यनिषंध की  एक  योजना  बनाई  जानी  चाहिये
 1  में

 यही  चाहता  हूँ  कि  श्रसफलताश्रों

 से  हमें  डर  कर  हटना  नहीं  चाहिये  |  हमें  रहीम के  दोहे  से  स्व था  उत्साह  लेना  चाहिये

 फल  नहीं  खाता  हैं  सरवर  बियंत न  पानी  |

 असफलताओं  के  सम्बन्ध में  में  यह  चाहता  हूँ  कि  बहुत सी  चीजें
 असफल

 हो  गई  हैं
 ।

 _  सहकारिता  श्र
 असफल  हो  गई  ।  परन्तु

 क्या  हमने  देहातों  की  आर्थिक  दशा  सुधारने  के  लिये
 के  लिये

 सहकारिता
 कली  द

 मल  सन्न
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 सम्बन्धी  समिति  की  नियुक्ति  के  बारे  में  संकल्प

 कार्य  को  समाप्त  कर  दिया
 ।

 ford  बैंक  दिन  प्रति  दिन  इसके  लिये  धन  व्यय  कर  रहा  इसलिये

 प्र सफलताओं  से  नहीं  डरना  चाहिये  ।  में  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  मेर  संकल्प  को  स्वीकार

 कर ल  1

 प्री  नन्दा
 :

 में  यह  कह  चूका  हूं  कि  मेरा इस  संक्रमण  की  भावना से  कोई  विरोध  नहीं है  परन्तु

 इसके  दाऊद  स्वीकार्य  नहीं  मैं  श्री  केट  पी०  त्रिपाठी  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  को  ठीक  समझता हूं  ।

 fait  ato  ato  नसीहत  :  यदि  माननीय  मंत्री  श्री  के०  पी०  न्रिपाठी  के  संशोधन  को  स्वीकार

 करने को
 तत्पर

 हों  तो
 में  संशोधित  संकल्प

 को
 स्वीकार

 कर लेता हूं  ।
 मेरा  भ्रत्तिम  निवेदन  हू

 तथा  अदा हे  कि  समस्त  सभा  इस  संशोधित  संकल्प  को  स्वीकार  करेगी ।

 सभापति  महोदय  टीके  पी०  त्रिपाठी का  संशोधन  इसलिये  पहले  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया

 क्योंकि
 वह  देर  से  प्राप्त  था

 ।
 मैं  wa  इसको  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  देता हूं  परन्तु  वह

 भाषण  नहीं  देंगे  ।

 श्री
 ॥्०  पी०  त्रिपाठी

 :
 में  प्रस्ताव  करता  हूं

 :

 कि  मूल  संकल्प  के  स्थान  पर  निर्जन  रखा  जायें
 :

 सभा  की  यह  राय है  कि  मद्यनिषेघ  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  का  एक  अभिन्न  अंग

 समझा  चाहिये  भ्र  वह  सिफारिश  करती  है  कि  सम्पूर्ण  राष्ट्र  शी  घनता  पूर्वक

 तथा  प्रभावोत्पादक  रूप  से  मद्य-निषेध  लागू  करने  के  लिये  योजना  को ba
 कार्यक्रम बनाना  चाहिये  ।”'

 सभापति  महोदय  ने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 रामा  राव
 :  मेरी प्रार्थना है  कि  इसको  मतदान के  लिये  प्रस्तुत  करने  से  पुर्व  मेरा  संशोधन

 भी  पढ़ा  जाये  जिससे  संभव है  माननीय  मंत्री  उसको  स्वीकार  कर  लें  ।  उसमें  रोज़गार के  सम्बन्ध

 में  बताया गया  है  ।

 श्री  नन्दा
 :
 में  रोजगार  के  सम्बन्ध  में  रखने  बता  चुका  हूं

 ।
 शेष  संशोधन इस

 संशोधन

 के  समान  हैं  ।

 सभापति  महोदय  ने  टीके  पी०  त्रिपाठी  का  संशोधन  मतदान  के  लिये  रखा  जो  स्वीकृत

 gar  |

 सभापति  महोदय :  अन्य  सभी  संशोधन  अवरुद्ध हैं  ।

 औद्योगिक  तथा  वाणिज्यिक  राज्य  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  की

 नियुक्ति
 के  बारे  में  संकल्प

 जी०  डो०  सोमानी  :
 में  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  सभा  की  राय  में

 केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  के  औद्योगिक  तथा  वाणिज्यिक  उपक्रमों  के  महत्वपूर्ण  पतलूनों  पर  विचार

 करने  के  लिये  एक  ऐसी  समिति  नियुक्त  की  जाये  जिसके  निर्देश  पद  इस  प्रकार  हों--उपक्रमों
 के  विकास

 आदि  की  नीति
 निर्धारित

 करने  की  सिफारिश  इसकी  जांच  करे  कि  लागत  पूंजी के

 अ्रनुसार  उनको  लाभ  होता  है  भ्रमणा  इस  की  भी  जांच  करे  कि  व्यय  लागत  पूंजी  के

 मूल  ait  में



 gEok  औद्योगिक  तथा  वाणिज्यिक  राज्य  उपक्रमों  RENE

 सम्बन्धी  समिति
 की

 नियुक्ति  के  बारें  में  संकल्प

 [  शी  जी०  डी०  सोमानी

 भ्रनुसार हो  रहा  दि... है झथवा  इसकी  भी  जांच  करे कि  सभी  व्ययों  के  पचास  उनमें
 से  किसी को

 लाभ  अथवा  हानि  होने  को  संभावना  तो  नहीं  मूल्य  निर्धारण  नीति  की  जांच  लेखा  रखने

 के  तरीकों  की  जांच  इस  की  जांच  करना  कि  किसी  प्रकार  पक्षपात  पूर्ण  व्यवहार  तो नहीं

 किया  जा  रहा  न्य  सुसंगत  मामलों  की  जांच  करना  |

 जहां  तक  हमारे  सरकारी  उपक्रमों  के  कार्य  संचालन  का  सम्बन्ध हैं  सबका  मतैक्य  होगा  कि

 इनका  सुचारू रूप  से
 कार्य

 होना  चाहिये |  इस  सभा  में  कई  कुछ  सदस्यों
 ने  इन  उपक्रमों

 के  कार्यसंचालनों की  कमियों  की  कौर  ध्यान  अ्राक्षित  कराया है  ।  परन्तु  मेरा  विचार  इनकी

 कमियों को  बताना  नहीं  हैं  मेरा  केवल  यह  उद्देश्य  है  कि  जब  सरकारी  क्षेत्र  विस्तार  किया  जा  रहा

 हो  उस  समय  सरकार  को  इस
 प्रकार

 की  सभी  संभावित  कार्यवाही  करनी  चाहिये
 जिससे  जनता

 के

 धन  की  प्रत्येक  पाई  का  उचित  उपयोग  हो  ।

 सब  से  पहले  मैँ  सरकारी  क्षेत्र के  उपक्रमों  की  कुछ  बुराइयों  की  शोर  सरकार का  ध्यान

 आकर्षित  करा  देना  चाहता हूँ  ।  यह  उपक्रम  एकाधिकार  के  रूप में  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  भ्र

 एकाधिकार  के  रूप में  कार्य वहन  से  यह  ज्ञात  करना  कठिन है  कि  सफलतापूर्वक कार्य वहन  हो  रहा  है

 अथवा  नहीं  ।  प्रतिद्वन्द्विता  के  रूप  में  प्रबन्धकों  को  aol  कार्यक्षमता  बढ़ाने  के  लिये  तत्पर  रहना

 पड़ता  है  अन्यथा  उनको  अरपना  feta  समाप्त  हो  जाने  का  भय  रहता  है  ।  परन्तु  एकाधिकार

 के  रूप में  कार्य  करने  से  भ्र क्षमता  की  जानकारी  होना  नितान्त  कठिन  झर  जनता  इस  कारण

 waar  इस  उपक्रम की  वस्तुभ्नों  के  भ्रमित  मृत्य  ही  देती  रहेगी  |  इसके  अतिरिक्त  एक  बात  कौर

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  प्रबन्धकों  का  कुछ  जोखिम  रहता है  तथा  इसीलिये  उनका  उत्साह  बनाए  रहता

 हे  परन्तु  सरकारी  उपक्रमों  में  यह  वित्तीय  उत्साह  नहीं  रहता  इसीलिये  मेरा  यह  विचार हे  कि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  जब  सरकारी  क्षेत्र का  विस्तार किया  जा  रहा  है  ।  यह  आवश्यक  हे  कि

 इन  श्रनियमिताओं  ifs
 की

 जांच  की
 तथा  farce के  पब्चचात इस ् इस  प्रकार  का

 प्रबन्ध  बनाया  जाए  जिस  से  यथासंभव  सभी  कमियों  को  दूर  किया जा  सक े।

 इस  सम्बन्ध  में  इस  सभा  की  प्राक्कलन  समिति  ने  यह  लिखा  है  कि  राज्य  औद्योगिक  उपक्रमों

 के
 प्रबन्ध

 के
 ढांचे

 से
 कोई  लाभदायक  प्रयोजन

 पूर्ण  नहीं  gars  ।  ये  उपक्रम
 मंत्रालयों

 के
 अधीन

 होते  हैं  तथा  मंत्रालयों  के  विभागों  के  समान ही  इन  में  भी  काम  किया  जाता  हैं  ।  समिति  का  यह

 विचार हैं  कि  इन  उपक्रमों  में  इस  प्रकर  का  कार्य वहन .  उचित  नही ंहै  तथा  उत्पादन  पर  इसका

 प्रभाव  पड़ता  हूँ  यह  प्रतिवेदन  जून  2eyy HIT में  प्रस्तुत  किया  गया  था  ।  तथा  इसकी  सिफारिशों से  यह

 निर्णय  निकलता  हैं  कि  हमें  इन  उपक्रमों  के  लिये  शीघ्र कुछ  ऐसी  कार्यवाही  करनी  चाहियें  जिससे

 धन  का  अपव्यय न  हो  ।

 इस  सम्बन्ध में  में  यह  निवेदन करना  चाहता  हूँ  कि  जब  से  इन  उपक्रमों  ने  सरकारी  क्षेत्र  में

 कार्य  प्रारम्भ  किया है  तब  से  इनका  काम  संजय  से  बाद  होता रहा  कितने  ही  उदाहरण दिये

 जा  wad  हैं  जब  कि  इन  उपकमों  में  उन  उपबन्धों  का  लाभ  नहीं  उठाया  गया  है  जोकि  वित्त

 मंत्री  जी  इन  के  लिये  वर्ष  प्रति  वर्ष  करते  इसीलिये मूल  योजना  में  निर्धारित  उत्पादन  लक्ष्य

 कभी भी  पूर्ण  नहीं  हुमा  ।  इस  वर्ष  के  प्राय-व्यस्क  को  देखने  पर  ज्ञात  होता हैं  कि  सरकारी  क्षेत्र के

 उपक्रमों
 के  लिये  व्यवस्था

 कम
 कर  दी  गई  है  क्योंकि ये  उपक्रम  काम  करने  में

 असफल
 रहे  हैं

 ।

 इसके  झ्र ति रिक्त  इन  उपक्रमों  में  मूल  प्राक्कलन  बहुत  से  मामलों में  बढ़  गये  तथा  इसी

 कारण  यह  निर्धारित  पूंजी  अपना  कार्यक्रम  पूर्ण  नहीं  कर  पाये  सिंदरी  saws

 कारखाने  को  ले  लीजिये  ।  मूलतः  इस  कारखाने का  20° YR  करोड़  रुपयें  का  प्राक्कलन feat

 गया  था  परन्तु  पूंजी  व्यय
 २३

 करोड़  रुपये  हुआ
 ।

 यह
 भी  बताया  गया  था  कि

 सिंदरी  सम्पन्न



 ३१  PENS  ऑद्योगिक  तथा  वाणिज्यिक राज्य  उपक्रमों  १६८७

 सम्बन्धी  समिति  की  नियुक्ति  के  बारे  में  संकल्प

 पूर्ण  होने  पर  ३,५०,०००  टन  अमोनियम सल्फेट  बनायेगा  परन्तु  यह  भ्रक्तूबर 2842 FH at TAT में  पूर्ण  हो  गया

 था  कौर  उत्पादन  लक्ष्य  की  पूर्ति  भ्रक्तूबर  geyUy A gE | में  हुई

 [  भ्रच्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए |

 मझे  यह  भी  जानकारी  नहीं  है  कि  सरकारी  क्षेत्र में  प्रारम्भ की  गई  किसी  इकाई  ने  उत्पादन

 लक्ष्य  प्रारम्भ  होने  के  तुरन्त
 ी  पूर्ण  कर  लिया  हो  ।  अमोनियम सल्फेट  के  मूल्य  के  सम्बन्ध मं  भी

 मैं  कुछ  कहना  चाहता  हूं
 ।  मेरे  विचार से  सिंदरी  कारखाने में  इसका  मूल्य  ३१५  रुपये  प्रति  टन

 सिंदरी  रेलवे  स्टेशन  पर  पहुंचा  कर  है  ।  उत्पादन  मंत्रालय  की  विशेषज्ञ  समिति  ने  ag  सिफारिश  की  है

 कि  अन्य  उवरंक  कारखानों  का  उत्पादन मूल्य  १७५  रुपये  प्रति  टन  होगा  ।  चव्य  सिंदरी
 कारखाने

 में  बने  के  दाम  इतने  अधिक  हैं  कि  बेचारी  गरीब  जनता  को  पिसना  पड़ता  है  ।

 उत्पादन  मंत्री  क०  सी०  मुझे  खेद  है  कि  मुझे  बीच  में  बोलना  पड़ा  है  ।  माननीय

 सदस्य  जानते  हैं  कि  गैर-सरकारी  कारखाने  जैसे  श्रालेवय  फैक्टरी  में  उबर कक मलय के  मूल्य  २४५०  रुपये

 प्रति  टन  हैं  ।  हम  सिंदरी  के  उत्पादन  मूल्य  से  गैर-सरकारी  कारखाने  के  उत्पादन  मूल्य  की  तुलना  कर

 सकते  हैं  ।  राजस्थान  में  स्थापित  होने  वालें  जिस  कारखाने  को  प्राक्कलनों की  कौर  उन्होंने  निर्देश

 किया  है  उसके  सम्बन्ध  में  इस  समय  बहुत  कुछ  कहा  जा  सकता  है  |

 श्री  जी०  डी०  सोमानी  :  उनकी  aod  समिति  द्वारा  बताये  गये  प्राक्कलनों  से  मेरा  सम्बन्ध

 el  गैर-सरकारी  कारखाने  में  कुछ  कौर  कमियां  होंगी  परन्तु  यह  उत्पादन  मंत्रालय  द्वारा  नियुक्त

 विशेषज्ञ  समिति  की  राय है  ।  तथा  उन्होंने  बताया  है  कि  उसका  उत्पादन  मूल्य  लगभग  १६०  रपये

 प्रति टन  होगा

 दामोदर  घाटी  निगम  को  लें  लीजिये  ।  2euv A Bt Gro ~ में  श्री  पी०  एस०  राव  के  सभा पत् त्व

 में  जांच  समिति  ने  निगम  के  सुप्रबन्ध  के  सम्बन्ध में  कि  सुप्रबन्ध के  कारण  कानोर  परियोजना

 में  Ev  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  समिति ने  कोनार  बांध  की  रूपरेखा  के  कई  बार  परिवर्तन

 किये  जाने  की  भी  झ्रालोचना की  है  ।  अरन्य  परियोजनाओं के  सम्बन्ध  में  भी  में  ऐसी  बातें  बता  सकता

 भाकड़ा  बांध  के  सम्बन्ध  में  यह  ज्ञात  होना  अभी  शेष  है  ही  कि  झ्र नियमितता ओं  के  कारण

 राजकोष
 को

 कितनी  हानि  हुई  है  ।

 अ्ौद्योगिठ  परियोजनाओं  में  मिर्जापुर  के  सीमेंट  के  कारखाने  को  ले  लीजिये  ।  इस  are
 खाने  का  wy  करोड़  रुपये  पंजी  व्यय  है  और  अनुमानित  क्षमता  १५  लाख  टन  प्रति  वर्ष  है  ।  मैं

 at  व्यक्तिगत  जानकारी  सें  यह  बता  सकता हूं  कि  गैर-सरकारी  व्यक्ति  इतनी  ही  धनराशि से

 इससे  अराधी  अवधि  दो  सीमेंट  के  कारखाने  बना  सकते  हैं  ।

 इसके  aaa  नेपा  के  अखबारी कागज  के  कारखाने  को  लीजिये  |  यह  कारखाना  १९४७

 प्रिया  Revco  से  बनाया जा  रहा  है  |  सात  श्राठ
 वष  व्यतीत  हो  जाने पर  भी  यह  २५  टन

 प्रति  दिन  उत्पादन  कर  रहा  है  जबकि  इसकी  अ्रनुमानित  क्षमता  १००  टन  प्रति  दिन  थी  ।

 श्राप  अरब  Wat  नाथ  की  मशीन  टल  प्रोटो  टाइप  फैक्टरी  को  ले  लीजिये  i  टाइम  टेबल  के

 अनसार इस इस
 कारखाने

 में  उत्पादन  eo a  में  प्रारम्भ  होना  था  तथा  १८५१ में  पूर्ण

 उत्पादन  करना  था  परन्तु  कारखाना  १९५३  में  खुला
 ।

 इसका  यह  कारणਂ  बताया  गया
 कि

 भवन  न  बनने के  कारण  कारखाने  को  नियत  समय  पर  नहीं  चलाया  गया  ।  हिन्दुस्तान  शभ्रावास

 कारखाना
 Reve

 के  प्रारम्भ  में  स्थापित  किया  गया  था  परन्तु  स्थापना  के  यह  निर्णय  किया  गया

 मगध  wast  में



 १६८८  आद्योगिक  तथाਂ  वाणिज्यिक  राज्य  उपक्रमों  ३१  १९४५६

 सम्बन्धी  समिति  की  नियुक्ति  के  बारे  में  संकल्प

 [ sft  जी०  डी०  सोमानी  |]

 कि  मूल  योजना  को  छोड़  नई  खोज  की  जाये  ।  इस  प्रकार  उत्पादन  का  कार्यक्रम  पुर्णतया

 पुनरीक्षण किया  गया  ।  १९४४  में  उत्पादन  प्रारम्भ  हुमा  |

 झम्बरनाथ के  मशीन  टूल  प्रोटोटाइप फैक्टरी  के  सम्बन्ध  में  कई  श्रनियमितायें  बताई

 गई  १९४९ की  मई  में  एक  विदेशी  संस्था  से  समझौता  किया गया  था  ।  समवाय  को

 तम  सीमा  २२  करोड़  रुपये  की  रखी  गई  थी  ।  परन्तु  समझौते में  मशीन  शादी  के  सम्बन्ध  में

 नहीं  दिया  गया  था  ।  तथा  व्यय  के  ब्योरे  भी  नहीं  दिये  गये  थे  ।  समझौते  के  नियमों  के  विरुद्ध  इस

 विदेशी  संस्था  को  अग्रिम रूप  में  धन  दे  दिया  गया  ।  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  ने  उन  म्यो ंके  aif

 के  सम्बन्ध में  कोई  नियन्त्रण  नहीं  रखा  था  जिन  पर  कि  सामान  खरीदा  गया  समझौते में  भारतीय

 कर्मचारियों  के  प्रशिक्षण
 के  सम्बन्ध  में  कहा  गया  था  परन्तु

 १३  विदेशी  अब  भी  वहां  काम  कर

 हीरा कुड बांध  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  सिंचाई  तथा  faa  उपमंत्री ने  लोक-सभा  पटल  पर

 एक  विवरण  रखा  था  जिसमें  श्रनियमिताझ्ों  के  कारण  कई  पदाधिकारियों  को  सेवाय क्त करने  के

 सम्बन्ध  में  बताया  गया  था  ।  इन  उदाहरणों  से  मेरा  ह  सरकार  का  ध्यान  इन  भ्र नियमितता ओं

 तथा  कमियों  की  झोर  झ्राकर्षित  करना  है  जिसके  सम्बन्ध  में  प्राक्कलन  समिति  नें  भी  बताया था

 इसलिये  मैँ  सरकार  को  ऐसा  प्रबन्ध  का  ढांचा  बताना  चाहता  हूं  जिसको  कि  उसे

 स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  ।  इस  समय  तीन  प्रकार  का  प्रबन्ध है  ।  पहले  रेलवे  तथा  डाक  तार

 दूसरे  संविहित  निगम  तथा  तीसरे  संयुक्त  पूंजी  समवाय  |  जेसा  कि  मैं  बता  चुका  हूं  सरकारी

 क्षेत्र  के  औद्योगिक  तथा  वाणिज्यिक  उपक्रम  सरकार  अ्रथवा  मंत्रालय  के  विभाग  हैं  |  इनमें  कोई  स्वेता

 नहीं  प्रबन्धक  बोर्ड  का  सभापति  या  तो  मंत्रालय  का  सचिव  waar  wea  कोई  वरिष्ठ

 कारी  होता  तथा  सरकारी  पदाधिकारियों  का  बहुमत होता  है  ।

 भविष्य में  जो  ढांचा  अपनाया जाना  चाहिये  उसके  सम्बन्ध में  में  प्राकलन  समिति के  सोलहवें

 प्रतिवेदन  में  दिये  गये  विचार  पेश  करता  हूं  ।  मैँ  उनसे  पुर्णतया  सहमत  नहीं  हूं  परन्तु  इसमें  कोई  संदेह  नहीं

 है  कि  वर्तमान  पद्धति  के  शीघ्र  परिवर्तन  की  भ्रपेक्षा  है  ।  उन्होंने  कहा  हैं  कि  वाणिज्यिक  उपक्रम  ब्या

 पारिक  सिद्धांतों  के  अनुसार हीਂ  चलने  चाहिये  |  उनमें  स्वायत्तता  होनी  चाहिये  ।  मैं  अब  सरकार  से

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  नौ  अथवा  दस  मास  व्यतीत  हो  जाने  के  सरकार  ने  इस  प्रतिवेदन

 पर  क्या  कार्यवाही  की  है  ।  प्राक्कलन  समिति  एक  महत्वपूर्ण  समिति  है  पर  इसक  प्रतिवेदन  पर  सरकार

 को  शी  घ्नातिशीघ्र  ध्यान  देना  चाहिये  |

 उत्पादन  मंत्रालय  के  कार्य  करने  वाली  नेपाल  द्न्स्ट्र  कमेन्ट  कलकत्ता  के

 सम्बन्ध में  समिति  ने  बताया  है  कि  इस  समवाय  में  लाभ  azar  हानि  किसी  के  भी

 लेखे  नहीं  रखे  जाते  हैं  तथा  पूंजी  विवरण  में  पूंजी  विनियोजन भी  नहीं  दिये  जाते  हैं  , जिससे यह  जानना

 असंभव है  कि  कारखाना  लाभ  पर  चल  रहा  है  भ्रमणा  हानि  पर  ।

 मेरे  कहने  का  क  केवल  यही  है  कि  सरकार  को  प्रबन्ध  की  इस  प्रकार की  पद्धति  बनानी

 चाहिये  जिससे  प्रत्यय  की  कोई  संभावना  न  रहे  ।  इसीलिये  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  गंभीरतापूर्वक  मेरे

 इस  संकल्प  पर  विचार करे  जिसके  भ्रन्तर्गत  मैंने  एक  विशेषज्ञ  समिति  की  नियुक्ति  की  मांग  की  है  ।

 यह  समिति  कमियों  तथा  भ्र नियमितता ओं  को  दूर  करने  तथा  प्रबन्ध के  ढांचे  को  ठीक  करने  के  सम्बन्ध

 में  सिफारिश  करेंगी  जिससे  हमारा  लक्ष्य  पूरा हो  सके  ।  इस  मामले में  देर  नहीं  होनी  चाहिये  तथा

 सबसे  अधिक  प्राथमिकता  इसको  दी  जानी  चाहियें  यदि हम  इंस  बात  से  सहमत  कि  हमारे  ata

 गीत  तथा  वाणिज्यिक  उपक्रम  सुचारू  रूप  से  चलें
 तो  इस  समिति  के  नियुक्त होने  में  क्या  बाधा हो

 न े? सकती  ट
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 सम्बन्धी  समिति  की  नियुक्ति  के  बारे  में  संकल्प

 जहां  तक  समिति  के  सदस्यों  तथा  निर्देश  पद  का  सम्बन्ध  है  इनको  संकल्प
 के

 द्वारा  संशोधित  किया

 जा  सकता  है  ।  अन्त  में  मैं  सरकार  को  फिर  विश्वास  दिला  देना  चाहता  हूं  कि  मेरा  उद्देश्य केवल  बताई

 गई  बुराइयों  को  दूर  करने  का  है
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  ने  उक्त  संकल्प  सभा  के  समक्ष  रखा

 श्री  क०  ato  सोनिया  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 कि  मूल्य  संकल्प  के  स्थान  पर  यह  संकल्प  रखा  जाये  कि  केन्द्रीय
 तथा  राज्य  सरकारों

 के

 औद्योगिक  तथा  वाणिज्यिक  उपक्रमों  के  महत्वपूर्ण  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  लिये  अनुभवी तथा

 स्वतन्त्र  व्यक्तियों की  एक  समिति  नियुक्त की  जाये  जिसके  निर्देशित इस  प्रकार  उपक्रमों
 के

 विकास

 भ्रादि की नीति की  नीति  निर्धारित  करने  की  सिफारिश  इसकी  जांच  करे  कि  व्यय  प्राक्कलन  के  प्रसारण

 हो  रहा  इस  की  कार्य  क्षमता  की  जांच  करे  तथा  सिफारिश  करे  किस  प्रकार  लाभ  हो  सकता  मूल्यों

 सम्बन्धी  नीति  की  जांच  लेखों  पद्धतियों  की  जांच  तथा  प्राय  उचित  मामलों  की  जांच  करे  ॥

 समिति  को  मास  में  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करना  चाहिये
 |

 प्र् यक्ष  महोदय  ने  मूल  संकल्प  के  स्थान  पर  प्रस्तुत  संशोधन  सभा  के  समक्ष  रखा

 श्री क् ०  सी०  सोनिया :  मैंने  श्री  सोमानी  जी  के  प्रस्ताव  को  बहुत  ध्यान  से  पढ़ा
 ।

 मैं  art

 कहता  हं  कि  इस  हाउस  के  किसी भी  हिस्से  को  इस  सम्बन्ध  में  मेम्बरों  के  दो  मत  हो  ही  नहीं  सकते  ।

 मैं  सोमानी  जी  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  पार्लियामेंट में  झ्राखिरी  वक्त  में  इस  प्रस्ताव  को  पेश

 किया  ।  मैं  उन्हें  धन्यवाद  दूं  या  इस  पालियामेंट  के  भाग्य  को  धन्यवाद  दूं  में  कह  नहीं  सकता
 |

 मैं  उन  पुस्तकों  को  नहीं  लें  कराया  हूं  जिन  पुस्तकों  के  आधार  पर  यह  बात  निर्विवाद
 रूप  से  कही  जा  सके  कि  सरकार  ने  इन  पांच  सात  या  दस  सालों  में  जो-जो  उद्योग  धन्धे  खोले हैं

 उनमें  बड़ी  भारी  पोल  इस  पोल  का  पता  हर  साल  हमारे  कंट्रोलर  आडीटर  साहब

 लगाते  हैं  कौर  भला  हो  इस  हाउस  की  एस्टीमेट  कमेटी  का  कि  जिसने  कई  बार  खूब  छान
 बीन  करके

 खुलासा  किया  है  ।  मैं  आपसे  कहता  हूं  कि  मैं  उन  उद्योग धन्धों  के  वार्षिक  विवरण  को  are  उनके  नफ़े

 नुकसान के  हिसाब  को  बड़े  ध्यान  से  देखता हूं  ।  इस  हाउस  में  दो  चार  दस  ऐसे  सदस्य हैं  जिन्हें  उस

 हिसाबों को  ध्यान  से  पढ़ने  का  सौभाग्य  प्राप्त wa  होगा  ।  वे  सदस्य  निःसन्देह यह  स्वीकार
 करेंगे

 कि

 इन  हिसाबों  इन  झ्रांकड़ों  में  ौर  छोर  कहीं  भी  नहीं  मिल  सकता  ।  लाखों  की  रकमें  इधर से  उधर

 उठा  कर  चुपचाप  रख  दी  जाती  हूँ  कौर  साधारण  विवेक  बुद्धि का  कोई  भी
 सभासद

 उनको  ठीक  से

 समझ  ही  नहीं  पाता  ।

 इसलिये  बड़े  विचार  के  बाद  मैंने  झपने  मित्र  श्री  जी  ०  डी  ०  सोमानी  के  इस  प्रस्ताव  को  पढ़ने  के

 उसमें  कुछ  कांट-छांट  करी  भर  कांट-छांट  मैंने  इसलिये  की  है  कि  भ्राखिर  में  इतने  बड़े  भारी  काम  को

 देखने जानने
 के

 वास्ते
 जो  कमेटी  मुकरंर  की  उसको  साल  भर  लग

 जाना  एक  साधारण

 बात है  ।  मैंने  सोमानी  जी  के  प्रस्ताव  में  से  जितने  ऐवर  रेडी  प्लांस  उनको  हटा  दिया

 उन  गंदे  कपड़ों  को  साफ  करते  समय  हमारी  नाक  मारे  बदबू  के  फट  चुकी  इसलिये  मैं  उनके  बारे  में

 कमेटी  को  फिर  से  बिठाने  की  संवृद्धि  को  नहीं  धारण  कर  इसलिये  मैंने  सिफ॑  सरकार के  वह

 कारखाने जिन  कारखानों  को  कमर्शियल  श्रंडरटेकिग्स  कहा  जाता  सिफ॑

 उन्हीं की  जांच  के  वास्ते  मैंने  इस  कमेटी  को  महदूद  कर  रक्खा  है  इस  बात  का  मेरे  प्रस्ताव  में  जिक्र

 हैकि  यह  कमेटी  ६  महीनें  के  भीतर
 अपनी  रिपोर्ट  को  हाउस  के  सामने  पेदा  करे

 ।
 यदि  ऐसा  हुआ

 मूल  अंग्रेजी  में
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 सम्बन्धी
 समिति

 की  नियुक्ति  के  बारे  में  संकल्प

 [  श्री  के०  सी०  सोनिया

 तो  हम  लोग  इस  पार्लियामेंट में  जाये  हुए  श्रादमी  अपनी  मेहनत  को  अपनी  के  सामने  सफल  होते
 देख

 सकेंगे
 |

 वहां  यदि  कमेटी  मुक़र्रर  की  गई  कौर  जैसा  मेरे  मित्र  सोमानी  जी  ने  अ्रपने  प्रस्ताव  में
 इसके

 वास्ते  कोई  टाइम  लिमिट  नहीं  रखी  भ्रमर  ऐसा  हुआ  तो  इस  हाउस  का  यह  सौभाग्य  नहीं  हो  सकेगा

 कि  पांच साल  में  जिस  बर्बादी  को  इसने  अपनी  श्रांखों  से  देखा  उसे  बर्बादी  को  थोड़ा  बहुत  रोकने

 के  प्रयास  में  जो  कमेटी  रिपोर्ट  देती  उस  रिपोर्ट  को  भी  अपनी  आंखों  के  सामने  देख  लेता
 ।

 अध्यक्ष
 में  कौन-कौन  सी  श्रंडरटेकिग्स  )  को  मुझे  ऐसा  दीखता  है

 कि  इस  सरकार का  हर  एक  मंत्री  अ्रपनी-प्पती  सीट  के  नीचे  २-२,  सनौर  ४-४  कमर्शियल  म्ंडरटेरिंस

 को  लेकर  बैठा  है  ate  ary  समझिये  कि  जब  इस  प्रस्ताव  का  प्रतिवाद  हमारे

 सारे  मिनिस्टर  लोग  एकदम
 से

 करेंगे  वें  इस  हाउस  के  हिम्मत  से  हिम्मतवर  मेम्बर  के  भी  छक्के  छूट
 जायेंगे

 |
 लेकिन

 में  आपसे  इस  बात  को  कहता  हूं  कि  मिनिस्टर  साहब  चाहे  सब
 के  सब

 क्यों

 लेकिन  मेरी  प्रन्त रात्म  इस  बात  को  स्पष्ट  कहती  है  कि  जिस  तरीके  इस  किस्म के  कामों  को  चलाया

 जाना  वह  तरीका  बिल्कुल  अख्तियार  नहीं  किया  जाता  ।  बात  यह  है  कि  प्राइवेट  सेक्टर
 सरकारी

 के  झ्रादमी  अ्रपने  शेयर  )  के  लियें  जिम्मेदार  यह  पब्लिक  सेक्टर

 इस  पब्लिक  सेक्टर  में  जैसे  १०  लाख  यहां  वैसे  १०  लाँख

 इसलियें  मिनिस्टर साहब  इन  बातों  के  बारे में  ज्यादा  चिन्ता  नहीं  करते  ।  मुझे  जहां तक  मालूम  है  हमारे

 वित्त  मंत्री  महोदय  नें  पिछले  साल  बजट  के  समय  इस  बात  को  कहा  था  कि  भाई  इनमें  खामियां  )

 जरूर  है  कौर  उनकी  खामियों  को  निकालने  के  वास्ते  कोई  न  कोई  उपाय  जरूर  किया  जायगा  लेकिन

 आज  साल  के  १२  महीने  हो  प्रौढ़  इस  पालियामेंट  के  समयकाल  की  अवधि  भी  wa  निकट
 ग्रा

 गई

 है  तो  भी  मिनिस्टर  साहब  ने  यह  नहीं  फरमाया  कि  वे  किस  तरह  से  इस  मिसमैनेजमेंट  को

 दूर  करना  चाहते  हैं
 ।

 में  आपसे  सच  कहूं  कि  जब  में  इस  बात  का  विचार  करता  हूं  कि  इस  देश  के

 करोड़ों  जिनके  सिर्फ  खाने  के  वास्ते  ज्वार  की  रोटी  प्रौढ़  नमक  मिलता  उनके  पैसों  को  यह

 सरकार  इकट्ठा  करके  इस  तरह  करोड़ों  रुपयें  की  बर्वादी इस  बात  को  देख  करके  मेरी  छाती के

 ऊपर  तो  सांप  लोट  जाता  है  ।  में  भ्रापसे  सच  कहता  हुं  प्रौढ़  मेंने  देखा  कि  मेरा  बहुत  सारा

 समय  इन्हीं  रिपोर्टों  को  ध्यान  से  पढ़ने  इन  कमशियल  श्रंडरटेकिंग्स

 के  हिसाबों  को  समझने में  जाता  है  लेकिन में  ares  कहना  चाहता हूं  कि  मै ंतो  इस  बात
 को  समझ

 ही  नहीं  पाया  कि  पाया  यह  कमर्शियल  श्रंडरटेकिग्स  उपक्रम  )  इस  देश  की  सबसे  बुद्धिमान

 सरकार  द्वारा  चलाई  जाने  वाली  चीजें  हैं  या  fas  गांवों  के  गंवारों  ara  चलाई  हुई  चीजें  हैं  ।  में

 न्  कहूं  कि  कोस्ट  एकाउंट  श्राप  देखिये
 ।

 हमारे  डिफेंस  मिनिस्टर  साहब  के
 पास

 इतनी  श्राडिनेंस  tacts  इन  प्राडिनेन्स  फैक्टरी  में  करोड़ों  रुपये  का  माल
 तैयार  होता है  लेकिन

 alee  एकाऊंट  के  बारे  में  पूछें  तो  में  इस  बात  को  कहूंगा  कि  बारे  में  राज  तक  भी  सच्चे

 दिल  से  इस  चीज  का  कोस्ट  एकाउंटिंग  निकालने  का  कभी  प्रयास  नहीं  किया  गया  कौर  में  श्नापसे  कहूं

 कि  इन्हीं  की  देखा-देखी  हमारी  स्टेट  गवर्नेमेंट्स  भी  खूब  म्रनापदशना  खर्चे  करती  हूँ  परौ  खर्चा  करने

 के  बाद  १०-१०  प्रौढ़  १२-१२  साल  के  बाद  में  उनकी  कमशियल  श्रंडरटेकिग्स

 में  एक  दमड़ी का  भी  फायदा नजर  नहीं  ।

 अध्यक्ष  में  झ्रापको  बता  दूं  कि  हमारे  टैक्सेशन  इनक्वायरी  कमिशन  जांच

 ने  तीन  बड़ी-बड़ी  जिल्दें  निकाली  हैं  ate  उन  तीनों  जिल्दों  में  उन्होंने  एक  चैप्टर  टैक्स

 रेवेन्य यू” के बारे में के  बारे  में  लिखा है  में  अपने  मिनिस्टर  साहबान से  शर  खास कर  वित्त  मंत्री  महादय  से

 इस  बात
 की  सिफारि दा  करूंगा  कि  वह  उस  चैप्टर  को  ध्यान  से  पढ़ें  ौर  उसके  मुताबिक  यह  जो

 १००
 करोड़  से

 ज्यादा
 का  १००  करोड़  से  ज्यादा  की  पूंजी  जो  इस  सरकार  ने  उन  कारखानों  में
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 सम्बन्धी  समिति  की  नियुक्ति  के  बारें  में  संकल्प

 लगाई  उनसे  इस  देश  के  आदमियों  को
 कितनी  राहत

 मिलती
 कितनी  उनको  शझ्रामदनी

 होती  एक्सचेकर  (  राजकोष )
 को

 उनसें  क्या  मिलता  इस  बात  को  ध्यान  सें  देखने
 की

 कोशिश

 तो  मैं  आपसे  कहता  हूं  कि  जिस  रकम  को  हमने  कमर्शियल  भ्रंडरटेकिग्स  में

 लगाया  उस  रकम  में  से  कम  से  कम
 ४

 रुपये  प्रति  सैकड़े  के  हिसाब  से  ब्याज  तो  मिलना ही

 ऐसा  तो  नहीं  कि  हम  बाजार में  जा  करके  ४
 रुपये  सैकड़े  के  हिसाब  रुपया  कर्ज  लेते

 फिरें  ौर  इस  देश  की  रानें  वाली  संतान  के  ऊपर यह  ब्याज  का  भार  छोड़  जायें  पर  में  जानता  हूं  कि

 आपको  शायद  यह  मालूम  होगा  कि
 ८०

 करोड़  रुपये  सालाना  का  हमें  ब्याज  देना  पड़ता  है  ।  इस

 ८०  करोड़  रुपये  सालाना  ब्याज  की  जो  रकम  है  यह  न  चल  करके  कितनी  बढ़  जायेगी  प्रौढ़  इस

 देश की  भांति  संतानों  के  ऊपर  इसका  कितना  वजन  इस  बात  को  देखना  अ्रतएव  मेरा

 यह  कहना है  कि  इस  विषय  में  भ्रापको
 ज्यादा  खामोशी  झ्राख्तियार नहीं  करनी  चाहिये

 ।
 बाप  जो

 यह  समझते  हैं  कि  झ्रापकी  रिपोर्ट  चूंकि  at  में  निकलती  हें  इसलिये  इस  देश  के  सर्वसाधारण

 लोग  उनको  नहीं  जान  पाये  सो  बात  नहीं  है  ।  इस  देश  के  करोड़ों  प्राप्ति  इस  बात  को  जानते  हें

 कि  इस  सरकार  का  काम  इसलिये  इस  रतौंधी  को  ड्राप  रोकें  और  जैसा  कि  मेरे  मित्र

 श्री  जी०  डी०  सोमानी  ने  कहा  एक  कमेटी  भाप  अविलंब बना  इसमें  का  कोई

 सवाल  नहीं  होना  चाहिये  भ्र ौर  न  सरकार  की  शान  का  ही  कोई  सवाल  होना  चाहियें  ।  यह  सरकार  कांग्रेस

 की  सरकार है  जिस  सरकार  ने  इस  बात  की  कसम  उठाई  हुई है  कि  वह  इस  देश  के  आदमियों की

 तरक्की  इसलिये  मंत्री  महोदय  को  मेरी  नम्र  सलाह  है  कि  इस  कमेटी  के  निर्माण की  बात

 को  बिना  चपड़  के  स्वीकार कर  लें  उसको  area  दें  कि  वह  aaa  रिपोर्टे  को  ६  महीने  के

 भीतर  तेयार  करके  पेदा  कर  दे  ताकि  हम  सब  लोग  इस  बात  को  देख  लें  कि  हमारी  सरकार  वाकई

 में  गरीबों  के  हित  के  वास्ते  उतनी ही  तत्पर  है  जितना  वह  कहा  करती  है  ।

 at  में  are  इस  बात  की  बिनती  करूंगा  कि  ae  इस  प्रस्ताव

 महोदय  :  माननीय सदस्य  को  याद  रखना  चाहिये कि  वह  संसद  में  हैं

 के०  पी०  सोनिया :  में  समाप्त  कर  रहा  हूं  श्राप  प्रति  न  हों  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  wl  ४
 मिनट  शोष  हैं  ।

 शी  के०  सो०  सोनिया  :  धन्यवाद  |

 शिष्य  महोदय
 :  उन्हें  याद  रखना  चाहिये  कि  यह  संसद

 _  हैं

 र  अध्यक्ष को  सम्बन्धित

 करना  चाहियें  |

 शी
 के०  सी०  सोनिया :  इसलिये  में  प्यासे  करूंगा कि  जो  मैनेजमेंट  )  की  खामियां

 उनको  श्राप  देखें  |

 जैसे  ard  बोर्ड  श्राफ  डाइरेक्टर  बना  रखे  वह  बोर्ड  are  डाइरेक्टर्स  सिवा  भत्ता  खानें

 के
 और

 कोई  काम  नहीं  करते
 ।

 इस  को  श्राप  देख  लें
 ।

 इसके  सिवा  ara  मेहरबानी  कर  के  अपने  हिसाबों

 को  इस  तरह  पास  करावें  कि  जिसमें  कोई  कमी  न  रह  जावे  ।  हम  थोड़ी  वाले  कोई

 मिस्ट
 नहीं

 न
 हम

 उतनी
 एकनामी  समझते  हैं  जितने  कि  कम्पनी  के  लेकिन  हम

 यह  समझना  चाहते  हें  कि  फलां  कम्पनी  ने  था  भ्रन्डरटेकिग्स  )  ने  साल  भर  में  हम  को
 दो  इस

 देश  के  आदमियों  को  कौन  सा  फायदा  पहुंचाया
 |

 लाभ
 की

 बात  जाने  नगर  लाभ  न

 भी
 साल  दो  साल  श्राप  कह  सकते  हैं  कि  अभी  वह  नये-नये  भ्रन्डरटेकिग्स  )  ऐसी  चीजें

 हम  बना  रहे  हैं  जो  दूसरें  प्रादमी  इस  देश  में  नहीं  बनाते  तो  हमें  इस  बात.की  चिंता  नहीं  कि  साल  दो

 चार  साल  हमें  नफा
 न  की  मोनोपली  तो  जिन  चीजों  को  बनाते

 भ्रंग्रेजी  में
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 सम्बन्धी  समिति  की  नियुक्ति  के  बारे  में  संकल्प

 के०  सी०  सोनिया |

 हैं  प्यार  श्राप  उन  दूसरों को  बनाने  देंगे  तो  आपके  कारखानों  में  किस  किस्म  की  कार्रवाई  होती है

 इसका  भांडा  फोड़  हो  इसलिये  श्राप  वैसा  न  लेकिन  श्राप  मेहरबानी  करके  इस  बात
 को

 जरूर  देखें  कि  as  यहां  कोस्ट  एकाउंटिंग सिस्टम  कैसा  ग्रुप  कौन-कौन माल  ऐसे  मुहैया  करते

 जिन  पर  कुछ  ड्यूटी  नहीं  लेते  नाना  प्रकार  के  कामों  से  कौन  से  नाना  प्रकार  के  लोगों  को  फायदा

 पहुंचता है  ।  ड्राप  इस  बात  को
 भी  देखें कि  जो  श्राप  का  हिसाब  वह  बिल्कुल  जायज  हो  ताकि  सब

 मालम  हो  जायें  एक-एक  कर  के  सरकार  को  भी  पता  लग  जाय कि  क्या

 फायदा  उससे  हुमा  ।  तो  यह  सारी  बातें  होनी  है  इन  सारी  बातों  से  सिवा  जब  वह

 कमेटी  बनेगी  तो  उसमें  इंडस्ट्रियलिस्ट्स (  )  भी  रहेंगे  ौर  वह  इस  बात  को  बतायेंगे  कि  पहले

 जो  कुछ  वह  तो  लेकिन sa  कर  इस  काम  को  HA  करना  चाहिये
 ताकि  हमारे  पर

 जो  यह  टीका  लगा  चका  है  कि  हमें  पब्लिक  के  पैसे  की  जितनी  परवाह  करनी  चाहिये  उतनी  हम  नहीं

 वह  कलंक  का  टीका  दूर  हो  जाये  |  मेरी  सरकार  से  इतनी  ही  गुजारिश  है  कि  वह  इस  मामले

 सें  सतकंता से  काम ले  कौर  सरकंडा  से  काम  लें  कर  एक  कमेटी  जरूर  कायम  करे  जिस  की  रिपोर्ट

 छः  महीने  में  मंगवाने की  कोशिश  की  जाय  ।  यदि  ऐसा  हो  गया तो  मुझे  भ्र पने  पालियामेंट के  मेम्बर

 होने  का  सन्तोष  होः  जायेंगी  कि  में  यहां  पर  पाया  था  प्रौढ़  यह  काम  यहां  पर  1.0  |

 श्री  बगावत  यह  व्यवसायिक  समुदाय  के  एक  व्यक्ति  द्वारा  प्रस्तुत

 बड़ा  ही  महत्वपूर्ण  संकल्प  है  ।  जब  भी  कभी  सरकार  किसी  उपक्रम  को  अपने  हाथ में  ले  तो  सरकार

 का  कर्त्तव्य  हो  जाता  है  कि  उस  उपक्रम  के  कार्यवहन  ale  के  सम्बन्ध  में  जांच  करे  ।  जब  से

 में  इस  संसद  का  सदस्य  हुआ  हुं  तब  से  मेंने  *  इन  उपक्रमों  भ्रध्ययन किया  है  में  इनके  प्रबन्ध

 से  ही  असंतुष्ट  इसके  aaa मेने  इस  सम्बन्ध  की  सूचना  पंडित  जी  को  भी  दी  है  ।

 यह  ठीक  है  एक  प्रतिभाशाली प्राई ०  सी०  एस०  अ्रधिकारी  मेज  पर  बेठ  कर  काम  कर

 सकता  है  परन्तु  व्यापार  में  वह  बेकार  भी  सिद्ध  हो  सकता  है  ।  रक्षा  मंत्रालय  के  कारखानों  को  लें  लीजिये

 ये  कारखाने  वाणिज्यक  ७! श्राघार पर नहीं चलाये नहीं  चलाये  जा  रहे  हैं  ।  यदि  हम  इस  बात  को  देखें कि  इन  कार

 खानों  का  विनियोजन  कितना  इन्हें  कितना  qa  देना  पड़ता  तथा  श्राय  कर  देना  तो  हमें यह

 जानकारी  होगी  कि  ये  कारखाने  किस  तरह  घाटे  पर  चल  रहे  हैं  ।

 जहां तक  नपा  कारखाने का  सम्बन्ध है  ।  इसमें  लाखों  रुपयों  का  अपव्यय किया  गया  तथा

 इतने  रुपये  से  दो  कारखाने  बनाये  जा  सकतें  थे  ।  जब  समवाय  विधि-विधान की  चर्चा  हो  रही थी

 उस  समय  हम  सब  अति  लाभ  के  विरोधी  थे  परन्तु  इन  सरकारी  उपक्रमों  की  जांच  इस  भ्राता पर

 क्यों  न  की  जाये  कि  यह  वाणिज्यक  भ्राता  पर  चल  रहे  हैं  प्रथव  नहीं  ।

 सामान्य  राय-व्यस्क पर  बोलते  समय  मेंने  बीमा  समवायों  के  राष्टीय करण  के  सम्बन्ध  में  कहा

 था  कि  में  इसका  विरोधी  नहीं  हं  परन्तु  इनके  राष्ट्रीयकरण से  कोई  लाभ  महीं  है  ।  यदि  राष्टीय करण

 करना  ही  है  तो  इन  उपक्रमों  का  करना  चाहिये  जो  कि  हानि  पर  चल  रहे  हैं  ।  विमान  निगमों  का

 राष्ट्रीयकरण  किया  गया  परन्तु  इनमें  भी
 हानि  ही  हो  रही  यदि  इन  सभी  उपक्रमों  का  उचित  प्रबन्ध

 नहीं  किया  गया  तो  देश  को  हानि  ही  होगी  ।

 हम  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  तथा  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  लियें  धन  एकत्रित करने  के  लिये

 जनता  पर  कर  लाद  WE  |  परन्तु इन  उपक्रमों  के  प्रबन्ध  को  ठीक  करके  पर्याप्त  धन  बचाया  जा

 सकता  है  ।  इन  बातों  पर  सावधानी  से
 ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।  अच्छे  पदाधिकारी भी  हो  सकते  हैं

 तथा  इन्हीं  पदाधिकारियों  को  जो  ईमानदार  हों  इनमें
 रखना  चाहिये

 ।
 द्वितीय  महा  युद्ध  के

 के

 मिल |  wast  में



 ३१  मान  PEAT  औद्योगिक  तथा  वाणिज्यिक  राज्य  उपक्रमों  IE ER ३
 सम्बन्धी  समिति  की  नियुक्ति  के  बारें  में  संकल्प

 लगभग सभी  पदाधिकारी  भ्रष्ट हो  गये हें  और  जब  कोई  रंगे  हाथों  पकड़ा  जाता है  तो  त्रस्त  में

 उसको  छोड़  ही  दिया  जाता  है  ।  इसीलिये  मेरा  भी  सुझाव  है  कि  इस  संकल्प  के  अनुसार  एक  समिति

 नियुक्त होनी  चाहिये  जो  इन  उपक्रमों  की  सभी  कायें प्रणाली  की  जांच  तथा  इन  उपक्रमों  में  बनाई

 गई  वस्तुओं  की  प्राय  कारखानों  द्वारा  बनाई  गई  वस्तु  से  तुलना  करें  ।  इस  समिति  की  नियुक्ति  से

 कई  देश  का  बड़ा  हित  होगा  क्योंकि  इससे  करोड़ों  रुपये  की  बचत  हो  सकती  है  ।  इसलिये  मेरा  चित्त

 मंत्री  से  नम्र  निवेदन  है  कि  राष्ट्र  तथा  जनता  के  कल्याण  के  लिये  वह  एक  समिति  नियुक्त  करें  ।

 श्री  ठी०  एन०  fag  :  मेरे  का  क्या  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  के
 संशोधन  को  मेंने  नियमित  घोषित  कर  दिया

 है  ।
 वह

 त्रपु  संशोधन  के  द्वारा  यह  चाहते हैं  कि  यह  समिति  गैर-सरकारी  क्षेत्र  जैसे  कागज  ale

 की  कार्यप्रणाली की  भी  जांच  करें  ।  यह  वर्तमान  कल्प  के  क्षेत्र  से  बाहर  की  चीज  यह  संभव है

 कि  कोई  माननीय सदस्य  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रबन्ध  की  शिकायत  करें  तो  दूसरा  माननीय  सदस्य

 ऐसा  संशोधन  प्रस्तुत  करे  जिससे  उस  संकल्प  का  उद्देश्य  समाप्त  हो  जाये  ।  इसके  यदि

 समिति  निर्णय  हुई  तो  तुलनात्मक  विचार  तो  स्वस्य ही  होगा

 श्री  eto  एन०  सिह  :  संकल्प  सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  उद्योगों  की  जांच  की  अपेक्षा  करता  है  ।  तथा

 इनमें  कागज  आदि  ऐसे  उद्योग  भी  जो  गैर-संस्कारी क्षेत्र  में  भी  है  ।  इसीलिये मेंने  यह  उचित

 समझा  यह  जांच  स्वधा  पूर्ण  हो  इसलिये  मेरा  आपसे  निवेदन  हें  कि  बाप  अपने  पर  दूबारा

 विचार  करें  ।

 महोदय  यदि  प्रदान  केवल  सीमेंट  उद्योग  पर  विचार  का  होता तो  मैं  निश्चित रूप  से

 यह  कहता  कि  सरकारी तथा  गैर-सरकारी  दोनों  प्रकार  के  उद्योगों  पर  विचार  होना  चाहिये  ।  परन्तु

 मुख्य  प्रदान  यह  नहीं  है  कि  सीमेंट  aga  कागज  उद्योग  में  देश  कब  प्राप्त  निभेर  होगा  ।  यह  प्रबन्ध

 के  सम्बन्ध  में  प्रश्न  है  कि  यह  सही  रूप  में  हो  रहा  है  तथा  इसको  ठीक  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही की

 जायेगी  |  यदि  यह  समिति  नियत  की  जायेगी  तो  दोनों  का  तुलनात्मक  अध्ययन  अवश्य  किया  जायेगा  |

 अन्यथा  यह  किस  प्रकार  ज्ञात  हो  सकता  है  कि  प्रबन्ध  बरच्छा  है  अथवा  बूरा  |  इन  परिस्थितियों में  हम

 संकल्प  की  सीमा  बढ़ा  देंगे  ।  यदि  सभा  समिति  नियुक्त  करने  के  पक्ष  में  नहीं  हुई  तो  वह  इस  संकल्प को

 प्रस्वीकृत  कर  सकती  है  ।  मैँ  इस  संशोधन  को  नियमित  घोषित  करता  हूं
 ।

 मंत्री  ato  sto  देशमुख )  मेंने  प्रत्याशी  विलम्ब  कर  दिया है  ।  क्या  राज्य

 जैसे  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  सीमेंट  फैक्टरी  अथवा  मध्य  प्रदेश  सरकार  का  नेपा  कागज

 द्वारा  प्रवर्धित  उद्योगों  की  are  निर्देश  किया  जा  सकता  है
 ?

 महोदय  :  मुझे भी  संदेह  था  ।  जब  राज्य  सरकार  यहां  हैं  तो  मेंने  यह  सोचा
 कि  हम  राज्य  सरकारों  को  पर्याप्त  धन  दे  रहे  हैं  ।  तो  यह  हमारा  अधिकार  है  कि  हम  इसकी  जांच  करें  कि

 जो
 धन  हम  इनको  दे  रहे  हैं  उसका  उचित  उपयोग  भी  हो  रहा  नहीं  ।

 श्री  सी०  डी०  देदामख  :  हम  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  भी  धन  दे  रहे  हैं  ।

 श्रिया  महोदय  :  राज्य  सरकारें  हमारे  क्षेत्राधिकार  से  बाहर  हैं  |  यह  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 प्रवर्धित  सरकारी  क्षेत्र  तक  ही  सीमित  है  |

 संगठन  मंत्री  :  क्या  सरकारी क्षेत्र  में  aa  क्षेत्र  भी  सम्मिलित है  ।

 ee सरकारी  क्षेत्र  गीत  जैसे  area  निर्माण  भी  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 gEey  औद्योगिक  तथा  वाणिज्यिक  राज्य  उपक्रमों  ३१  १९५६

 सम्बन्धी  समिति  की  नियुक्ति  के  art  में

 गश्रष्यक्ष  महोदय
 :

 यहां  सरकारी
 क्षेत्र  बाद  नहीं  रखे  गये  हैं  ।  इसमें  केन्द्रीय सरकार  तथा

 राज्य  सरकार  दाऊद  हैं  ।

 को  टी०  एन०  fag:  मैं  जानता  चाहता  हूं  कि  जो  गैर-सरकारी  उद्योग  सरकारी  सहायता  पाते

 उनके  सम्बन्ध
 में  आपकी

 क्या  राय  है
 ।

 महोदय :  इस  पर  विवाद  करना  ठीक  नहीं  है  ।  माननीय  वित्त  मंत्री ने  मुझे  बताया

 था  कि  राज्य  सरकारों  को  धन  दिया  जाता  है  ।  इसलिये  मैंने  सोचा  था  कि  उनकी  भी  जांच हो  सकती

 है
 ।  परन्तु  माननीय

 वित्त  मंत्री  ने  शीघ्र ही
 बताया

 कि
 गैर-सरकारी

 क्षेत्र  को
 भी

 धन  दिया  जाता  है  ।

 राज्य  के  गैर-सरकारी  उद्योग तथा  राज्य  द्वारा  संचालित उद्योग  में  कोई  विभिन्नता  नहीं  होनी  चाहियें

 यह  संकल्प  केवल  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  संचालित  उद्योगों  तक  सीमित  हैं  ।

 श्री  टी०  एन०  fag  :
 जहां  तक  बहु-प्रयोजनीय  परियोजनाओं  का  सम्बन्ध ऐसी  कोई

 परियोजना  नहीं  हैं  जिसको  प्रशत  राज्य  सरकार  तथा  केन्द्रीय  सरकार  से  वित्त
 न

 मिलता  हो  ।

 महोदय
 :

 इस  पर  सभा  झ्रथवा  समिति  निर्णय  कि  राज्य  सरकार  तथा

 केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता  प्राप्त  बहु-प्रयोजनीय  परियोजना  इसकी सीमा  में  है  sear  नहीं  ।

 यदि  यह  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्थापित  तथा  प्रवर्धित  संस्था  है  तो  कितनी  भी  छोटी  क्यों  न  केन्द्र

 उस  पर  विचार  करेगा
 ।

 समिति  यदि  नियुक्त  हुई  तो  इन
 सब

 मामलों  पर  विचार  करेगी
 ।

 श्री  के०  पी०  त्रिपाठी
 )

 :
 जैसा  कि  मेरे  भ्रमण  मित्रों  ने  यह  एक  बड़ा ही

 पूर्ण  wet  है  ।  परन्तु मेरे  मस्तिष्क में  यह  प्रश्न  बार-बार उठ  रहा  है
 कि  इस  संकंत्प  के  पीछें  उद्देश्य

 बया है  ।  श्री  सोमानी  ने  बताया  है  कि  वह  केवल  कार्यक्षमता  की  जांच  चाहते  हैं  ।  यदि  उनका  केवल

 यही  उद्देश्य है  तो
 मैं

 उनक  साथ  परन्तु  इसका भी  ख्याल  रखना  चाहिय
 कि

 हमारा  राज्य  एक
 समाजवादी  राज्य  होगा  ।

 श्रिया  महोदय
 :  ५-३० बज  चुके  हैं  ।  माननीय  सदस्य  झ्र गले  दिन  अपना  भाषण  जारी  रखें  ।

 ध
 के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 सक
 ्

 लोक-सभा

 2  १६४५६  के  साढ़े  दस  बजे

 मूल  अंग्रेजी  में



 दैनिक  संक्षेपिका

 [  ३१  १९५६

 पृष्ठ

 सदस्य  का  बन्दी करण तथा  दोषसिद्धि  १६  ३७

 अध्यक्ष
 ने  लोक-सभा  को  बताया  कि  उन्हें  बम्बई  के  मुख्य  प्रेसिडेंसी  Afareze

 से  इस  का  पत्र  प्राप्त  ga  है  कि  बम्बई  के  कुछ  क्षेत्रों  में  सम्मेलन

 बुलाने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  पुलिस  3.0  के  आदेश  का  उल्लंघन  करने

 क अस्रप राध  में  श्री  वी ०  जी०  देशपांडे की  दोषसिद्धि  हुई  है  झर  उन्हें  बंदी

 कर  लिया  गया  है  ।

 स्थगन-प्रस्ताव  १६३८-३९

 श्री  Jo  एम०  त्रिवेदी  ने  श्री  बलरामदास  टंडन  के  झ्रनशन  के  बारे  में  अपने

 स्थगन-प्रस्ताव का  उल्लेख  किया  |  गह-कायम  मंत बनी का  1.0  fsa  जी०  बी ०

 ने  इस  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दिया  |

 ्य  की  मांगें  .  ह  दि  दे  थै  PERE—-OY

 भाव  शावकों  eee TAT
 थो

 ee

 नहीं  हुई  ।

 सरकारी  सदस्यों  क  विधेयकों  तथा  संकल्पों  का  प्रतिवेदन  स्वीकृत  १६७५

 अड़तालीसवाँ  प्रतिवेदन  स्वीकृत  हुमा  ।

 गर-सरकारी  सदस्य  का  संकल्प  संबोधित  रूप  में  स्वीकृत  १६७५-८५

 मद्य निषेध  के  लिये  झ्रन्तिम  तारीख  नियत  करने  के  बारे  में  श्री  सी  ०  करार

 नरसिंह  के  संकल्प  पर  शर  चर्चा  इसके  स्थान  पर

 श्री
 कठ  पी०

 त्रिपाठी  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  संकल्प  स्वीकृत
 |

 सदस्य  का  संकल्प  विचाराधीन  १६८५-६४

 शभौद्योगिक  तथा  वाणिज्यिक  राज्य  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  की  नियुक्ति के

 बारे  में  श्री  जी०  डी०  सोमानी  ने  एक  संकल्प  प्रस्तुत  किया  ।  चर्चा

 र

 समाप्त

 नहीं हुई  ।

 सोमवार  चक  २  १९५६  we  लिये

 पुनर्वास  मंत्रालय  तथा  सिंचाई  कौर fara  मंत्रालय  सम्बन्धी  भ्रनुदानों  की

 मांगों पर  चर्चा  ।
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